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 विषय-सुची CONTENTS
 झक  1  6  1967/16  1889  )

 No  I-Tuesday,  June  1967/fviistha 16,  168:  (Saka)
 प्रश्नों  के  मौखिक  RAL  ANSWERS  TO  QUESTI  NS

 संर्या/ 5  Nos  विषय  Subject.  पुष्ट  /  Pages

 301  मुख्य  मंत्रियों  का  सम्मेलन  Chief  Ministers’  Conference  1356+1358

 1358-1371 302  कार्बनिक  खाद  Organic  Manure

 प्रश्न  S.N.Q

 EMS RS  TO प्रश्नों  के  लिखित  उत्तर /शा1111 2१  ANSWE  QUESTIONS

 सख्या  S.  0,  Nos

 1371-1372 308  ई  के  गोदी  कर्मचारियों  द्वारा  हड़ताल  Strike  by  Bombay  Dock  Workers

 309  Marmagoa  Port  1372 मरमागोश्रा  बन्दरगाह
 310  बन्दरगाहों  में  अनाज  को  उतारना  चढ़ाना  Handing  of  Foodgrains  at

 Ports  1372-1373
 311  भारत  को  खाद्य  दान  Food  Donations  to  India  1373-1374

 312  मध्य  प्रदेश  में  प्रकार  1374-1375 Famine  in  Madhya  Pradesh
 Exodus  of  Population  from  vill-

 413  बड़ी  संख्या  में  लोगों  का  गांवों  से  नगरों  ages  to  cities  1375-1376

 में  चले  जाना

 314  1376 बिहार  के  मुख्य  मंत्री  की  सोवियत  संध  से  Bihar  M,s  Appeal  to  USSR

 अपील

 315  चीनी  के  भावों  में  समानता  Uniformity  in  Rates  of  Sugar  1376

 316  भारतीय  खाद्य  निगम  Food  corporation  of  India  .  1377

 11  कोचीन  में  जहाज  बनाने  का  दुसरा  Second  Ship  building  Yard  at

 कारखाना  Cochin  .  1377

 318  चीनी  उद्योग  का  लागत  ढांचा  Cost  Structure  of  Sugar  Industry  1377-1378

 319  बस  दुर्घटना  यात्रियों  को  प्रतिकर  Compensation  to  Bus  Accident
 Victims  1378

 Price 320  गेहूँ  नीति  सम्बन्धी  कृषि  मूल्य  आयोग  का  Report  of  Agricultural
 प्रतिवेदन  Commission  on  Wheat  Policy  1378-1379

 321  भूमि  अधिग्रहण  विधियों  के  अध्ययन  के  Committee  to  Study  Land.  Re-
 quisition  Laws  a  1379 लिए  समिति

 322  खाद्य  पदार्थों  को  चोरी  छिपे  चीन  ले  जाना  Smuggling  of
 Foodstuf!s

 to
 China  न  1379

 325  विमान  Viscounts  .  1379-1380

 325  माल  भाड़ा  दर  Freight  Rates  1380

 1381-1382 326  दिल्‍ली  दुग्ध  योजना  द्वारा  दूध  की  सप्लाई  Supply  of  Milk  by  DMS
 327  धान  तथा  मोटे  अनाज  के  समर्थन  Support  Prices  for  Jute,  paddy

 __  मूल्य  and  Coarse  Grains  1382
 *

 किसी  नाम  पर  भ्र  कित  ae  चिन्ह इस  बात  का  द्योतक है  कि  yet को  सभा

 उसे  सदस्य  ने  वास्तव  में  पुछा  था  |
 *  The  signa  +  marked  above  the  name  of  a  Member  indicates  that  the  question  .was

 actually  asked  on  the  floor  of  the  House.by  him.

 (i)



 0.  Nos.  विषय  Subject  are/Pases

 प्रश्नों  के  लिखित  )  /WRITTEN  ANSWERS  TO

 328  पर्यटकों  से  विदेशी  मुद्रा  की  आय  Foreign  Exchange  earnings  from
 Tourist..  ae  .  1382~1383

 Plaiform  Tickets  at  Airports  1383 329  हवाई  अड्डों  पर  create  टिकट

 330  बिहार  तथा  उत्तर  प्रदेश के  सूखाग्रस्त  Migraticn  from  Drought  affe-
 cted  areas  of  Bihar  and  U.P.  1383-1384

 क्षेत्रो ंसे
 पता  संख्या / 1.  Q.  Nos.

 1493  दक्षिणा  बिहार  में  नल  act  का  लगाया  Installation  of  Tube  wells
 South  Bihar  In  1384-1385

 जाना

 1494  Sugar  Quota  for  Haryana  1385
 हरियाना  के  लिये  चीनी  का  कोटा

 1495  faze  के  पुर्जों  के  आयात  पर  प्रतिबन्ध  Ban  00  ए  of  Spare  Parts
 .  1385-1386 of  Tractors  |  -_

 14५6  देश  में  नल  कूप  Tube  wells  in  the  Country  1386-187

 1497  पर्यटकों  के  लिये  विमान  चोर  करना  Tourist  Charter  ढ  *  1387

 1498  हरियाना  में  खाद्यान्न  के  मूल्य  Price  of  Foodgrains  in  Haryana  1387-1388

 1499  खाद्यान्न  की  श्रावस्यकता  Focdgrains  requirement  1388

 1500  जहाज  तथा  उनका  टन  भार  Ships  and  their  tonnage  1388

 1501  भारतीय  खाद्य  निगम  Food  corporation  of  India  1388-1389

 1502  फसल  क्या  योजना  Crop  credit  scheme  1389

 1£03  प्लि  में  सड़क  पर  फीस  की  उगाही  Collection  of  Road  Tax  fees  पी
 Delhi  |  |  ह  1390

 1504  परिचय  बंगाल  को  मछली  की  सप्लाई  Fish  Supply  to  West  Bengal  er  1390

 1505  पटना  में  गंगा  नदी  पर  पुल  Bridge  at  Patna  over  River
 Ganga.  1390

 1391 1506  चावल  का  आयात  Import  of  Rice

 1507  Legal  Education  Council  1391 विधि  शिक्षा  सम्बन्धी  परिषद्‌

 1508  खाद्यान्नों  का  रक्षित  भण्डार  Buffer  Stock  of  Foodgrains  1391

 1509  बिहार  में  सहायता  कार्यों  के  लिये  US  Gift  for  Bihar  Relief  .  1391-1392

 रिकी  का  उपहार
 Sugar  Supply  to  Bihar  1392-1393

 1510  बिहार  को  चीरी  की  सप्लाई

 1511  अमरीकी  में  भारतीय  वैज्ञानिक  Indian  Scientists  in  USA  1393

 1512  चौथी  पंचवर्षीय  योजना  के  दौरान  Development  of  Fishing  Industry
 in  Fourth  Plan  .  133-1394

 मछली  उद्योग  का  विक्स

 1513
 Coimbatore  Attappadi  Manna-

 कौयम्बट्रर  अट्टापड़ी-मन्नारकड
 आदिम

 rkad  Tribal  Area  .  1394
 जातीय  क्षेत्र

 Prices  of  Edible  Oils  ७  1394-1395
 1514  खाद्य तेलों  के  मूल्य

 1515  बिहार  के  चीनी  के  कोटे  में  कटौती  Cut  in  sugar  quota  of  Bihar  1396

 1516  दिल्‍ली  में  सड़क  दुर्घटनायें  Road  Accidents  in  Delhi  1396  1397

 1517  सुपर  नई  दिल्‍ली में  माल  Stock  taking  in  Super  Bazar,
 New  Delhi  |  1397 ताल  टैपिंग  )

 (11)



 संख्या {U
 5.  Q.  Nos.  विषय  Subject  qes/  ९3४6५

 प्रश्नों  के  लिखित  उत्तर-जारी )
 WRITTEN  ANSWERS  TO  QUESTIONS

 1518  सुपर  नई  दिल्‍ली  में  क्रय  Purchase  officers  in  supper  bazar
 New  Delhi  ny  1398

 अधिकारी
 Forest  Based  Industries

 1519  मध्य  gta  में  बत  पर  आधारित  उद्योग
 Madhya  Pradesh  1398

 1520  देशी  गेहूँ  का  स्टाक  Indigenous  Wheat  Stock  1398-1399

 1521  किसानों को  Loan  to  Farmers  1399

 1522  कुमारकॉम  वेलचूहर  सड़क  Kumarakam  Velchoor  Road  1399-140u
 Intensive  Agriculture  District 1523  सघन  कृषि  जिला  कार्यक्रम

 Programme  é  1400
 1524  चीनी  मिलों  को  राज  सहायता  Subsidy  to  sugar  Mills  1400

 1525  पारादीप  पत्तन  Paradeep  Port  »  1401
 Tourist  Facilities  in  Konarak 1526  कोरक  (  उड़ीसा )  में  पर्यटन  की

 (  Orissa  )  1401

 1527  सूखा  निरोधक  अध्ययन  als  Drought  Prevention  Studies
 Board.,  1401-1402

 1528  पश्चिम  बंगाल  में  वन  शिक्षकों  के  लिये  Training  Centre  for  Forest  Inst-
 ructors  in  West  Bengal  1402 प्रशिक्षण  केन्द्र

 1529  मैरीन  टेक्नोलॉजिकल  डिप्लोमा  कोर्स  Marine  Technological  Diploma
 Course.  ,  1402-1403

 1530  राजस्थान  में  आयातित  खाद्यान्नों  की  Supply  of  Imported  Foodgrains

 सप्लाई
 to  Rajasthan  कल्क  1403

 1531  पये टनों  तथा  असैनिक  saa  मन्त्रालय  Secy.  Ministry  of  Tourism
 C.  A.  and  Director  General के  सचिव  तथा  पर्यटन
 Tourism  1403-1404

 1532  एयर  इन्डिया  के  कमंचारियों  के  लिये  Construction  of  Houses  for  Ait
 मकान  बताना  India  Employees  1404

 1533  वनरोपण  योजना  Afforestation  Schemes  ..  1404-1405

 1534  अकाल  संहिता  Famine  Code  1405

 1535  कृषि  विकास  के  लिये  पश्चिम  जर्मनी  से  Aid  from  West  Germany  for
 Agricultural  Development  ..  1405-1406 सहायता

 1536  बीज  wa  Seed  Farms  1406

 1537  विमान  दुर्घटनाएं  Air  Accidents  1406

 1538  सुपर  बाजार  नई  दिल्‍ली में  सस्ती  की  मत
 Low  priced  consumer  goods  in

 Super  Bazar,  New  Delhi  1406-1407 वाली  बस्तुएं

 Re-organisation  of  Delhi  Trans- 1539  दिल्‍ली  परिवहन  का  पुनर्गठन
 port  Undertaking  1407-1408

 1540  इडियन  एयरलाइन्स  कारपोरेशन  से
 Replacement  of  IAC  Viscounts  1408

 वाईकास ट ट  विमानों  का  हटाया  जाना

 1541  रबी की  फ़सलों के  मुल्य  Prices  for  Rabi  Crops  1408-1409

 1542  गाते  का  मूल्य  Sugarcane  Price  ..  1409

 Research  Centres 1543  कृषि  अनुसंधान  केन्द्र  Agricultural  1409-1410

 (  iii )



 पता  Je  5.  0.  Nos  विषय  Subject  पृष्ठ  [Pages
 fw प्रश्नों  के  लिखित  (  }/  RITTEN  ANSWERS  TO  QUESTIONS—Contd

 1544  शिर  के  बब्बर  शेर  Al rn  1  Lions  1410

 1545  शिकार  में  रज  पथ  Ropeway  at  Girnar  1410-1411

 1546  qa  अधिकारों  के  बारे  में  .  उच्चतम  Judgement  of  Supreme  Court
 on  Fundamenta!  Rights  1411

 न्यायालय  का  निर्णय

 1547  रूसी  ट्र  कारो ंके  ऊ  चे  मुल्य  High  Prices  of  Russian  Tractors  1412

 1548  राजस्थान में  बाजरा  तथा  ज्वार  की  Development  of  Bajra  and  Jawar

 किस्मों  को  विकास  Varieties  in  Rajasthan  1412

 1549  aerate  जोन  faq  इस्टीस्यट  Central  Arid  zone  Research
 1412-1413

 जोधपुर
 Institute  Jodhpur

 1550  पर्यटक  केन्द्रों  के  बारे  में  वृत्त  चित्र  Documentary  Film  of  Places  of
 Tourist  Interest  ह  1413

 1551  दिल्‍ली  में  चीनी  की  बोरियों  का  पकड़ा  1413-1414 Seizure  of  Sugar  Bags  in  Delhi

 जाना

 1552  मुख्य/गौण  मार्गों  पर  इन्हीं  एयर  Replacement  of  IAC  Viscount
 Aircraft  on  major/Secondary

 लाइन्स  कारपोरेशन  द्वार  वाइ का  उन  routes  1414
 विमानों  का  हटाया  जाना

 1553  मध्य  प्रदेश  में  खण्ड  विकास  अधिकारी  Abolition  of  Post  of  Block  Deve-

 के  पद  का  समाप्त  किया  जाना  lopment  Officers  in  Madhya
 Pradesh  |  1414-1415

 1554  गी  पटक  Foreign  Tourists  1415

 1555  रूस  के  कृषि  विशेषज्ञ  Soviet  रहे  Experts  1415-1416

 1556  गोवध  पर  प्रतिबन्ध  Ban  on  Cow  Slaughter  1416

 1557  डीसा  द्वारा  केन्द्र  को  चावल  की  सप्लाई  Rice.  Supply  to  Centre  by  Orissa  1416-1417

 1558  उडीसा  में  पेंशन  विकास  निगम  के  Activities  of  Tourist  Develop-
 कार्यकलाप  ment  Corporation  in  Orissa  1417

 1559  उडीसा  में  कृषि  विकास  योजना  Agricultural  Development  Sche-
 mes  in  Orissa  ्  1417-1418

 1560  पारा  पोट  ate  1418 Paradeep  port  Trust

 1561  काली  faa  का  मुल्य  Price  of  Perper  1418
 ह 1562  dive यों  को  प्रति  cafes  चली  की  सप्लाई  Per  Capita

 Supply
 of  Sugar  10

 States  1418-1419

 1563  हाल  प्रदेश  में  खाद्यान्न  का  उत्पादन  Food  Production  in  Himachal
 Pradesh  1419

 1564  faz  गी  पलट  it  के  लिए  wet  उड़ान  Charter  Flights  for  Foreign  Tou.
 lists  1419-1420

 1565  उषा  की  ata  बनाए  Rain  Prospects  1420

 1566  <  fra राष्ट्रीय  विस्तार  सेवा  खण्डों  से  जीपों  Withdrawal  of
 ep

 ig  m  NES

 को  वापस
 लिया  जाना  Blocks  e  os  1420-1421

 1567  पश्चिम  बंगाल  में  कुछ  वस्तुओं  के  मुल्यों  Rise  in  Prices  of  certain  commo-
 1421

 में  वृद्धि
 ditics  in  West  Bengal

 Credit  Agricultural  Corporations  1421-1422 1568  कृषि  ऋण  निगम

 (iv
 )
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 प्रश्नों  के  लिखित  )  /WRIITEN  ANSWERS  TO

 Development  of  Minor  Ports  in 1569
 केरल

 के
 छोटे

 पत्तनों  का  विकास
 Kerala  ..  .  1422

 Dues  to  Farmers  from  Suga 1570  चीनी  के  कारखानों  द्वारा  किसानों  को

 देव  घन
 Factories  .  .  1422-1423

 1571  इम्फाल  के  लिए  जाकर  फ्र  शिप  विमान  Fokker  Friendship  service
 (0

 Imphal  .  .  1423
 सेवा

 1572  लोक  Lokas”’  1423-1424

 Use  of  Anti  biotics  on  Cows  1424 1573  गायों  पर  प्रतिजीवाणु  पदार्थों  का  प्रयोग

 1574  कनाड़ा  सरकार  हारा  दिये  गये  दुग्ध  Loss  of  Milk  Powder  supplied by
 Canadian  Govt.  in  transit पाउडर  का  मार्ग  में  गुम  हो  जाना  1424-1425

 1575  चीनी  का  निर्यात  Export  of  sugar..  1425

 Development  of  horticulture  in 1576  उड़ीसा  में  उद्यान  विज्ञान  का  विकास
 Orissa  1425

 1577  उड़ीसा में  गन्ने  की  खेती  Sugarcane  cultivation  i  Orissa  1426

 1578  उड़ीसा  को  पशु  पालन के
 लिये  केन्द्रीय  Central  Aid  to  Orissa  for  Animai  1426-1427

 सहायता
 Warehouses  in  States  1427-1428 1579  राज्यों  में  भण्डागार

 Agriculture  Research  Projects 1580  उड़ीसा  में  कृषि  अनुसन्धान  परियोजनाएं
 in  Orissa  1428

 1581  अन्न  आन्दोलन  के  Grant  ta  Orissa  for
 More  Foodਂ  Campaign  1428-1429

 लिये  उड़ीसा  को  अनुदान
 India  Tourism  Development 1582  भारत  पेंशन  विकास  निगम

 oe  1429 Corporation

 Area  under  fruit  crops  ..  1430 1583  फलों  के  बागों  को  भूमि

 1584  लवकदीव  में  घान  की  खेती  Paddy  cultivation  in  Laccadives  1430

 1585  राजस्थान  को  चीनी  तथा  गेहूँ  की  सप्लाई  Wheat  and  sugar  supply  to
 Rajasthan  .  1430-1431

 1586  कृषि  प्रधान  शिक्षा  Agriculture  oriented  Education  1431

 Hindustan  Shipyard  1431-1432 1587  हिन्दुस्तान

 1588  केन्द्रीय  सड़क  als  Central  Road  Board  1432

 1589  ट्र  पटरों  का  आयात  Import  of  Tractors  1432

 1590  प्राथमिक  क्रय  विक्रय  समितियां  Primary  Marketing  Societies  1432-1433

 1591  जापान  a  चावल
 मिल

 मशीनों  का  Imeort  of  Rice  Mill  Machinery
 from  Japan  ona  1433

 1592  बिहार  की  सहयता  के  लिये  संयुक्त  राष्ट्  UNICEF  Aid  for  Bihar
 Relief  ..  ane  1433-1434 अन्तर्राष्ट्रीय  बल  आयात  निधि  से
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 लोक-सभा  वाद-विवाद  अनूदित

 LOK  SABHA  DEBATES  (SUMMARISED  TRANSLATED  VERSION)

 To  _

 लोक-सभा

 LOK  SABHA

 मंगलवार  6  1967/  16  1889

 Tuesday,  June  6,  eri
 pails

 16,  1889  (Saka)

 लोक-सभा  ग्यारह  बजे  समेत  हुई

 The  Lok  Sabha  met  at  Eleven  of  the  Clock

 अध्यक्ष  महोदय  पोठासीन  हुए
 Mr,  Speaker  in  the  Chasr  J

 प्रश्नों  के  मौखिक  उत्तर
 ORAL  ANSWERS  TO  QUESTIONS

 प्रश्न  संख्या  ३०१  के  बारे  में

 RE:  Q.  301

 अध्यक्ष  महोदय  :  श्री  बाजपेयी  ।

 Shri  A.  B.  Vajpayee  :  Sir,  before  putting  the  question  [  want  to  raise  a  point  of
 order.  This  question  was  earlier  set  for  some  other  day  and  it  was  addressed  to  the
 Prime  Minister.  But  on  that  day  it  was  transferred  for  today  and  now  I  see  that  the Food  Minister  is  to  answer  :  this  question  and  not  the  Primé  Minister.  In  view  of  this want  to  know  whether  it  is  for  the  Food  Minister  to  decide  as  to  what be  invited  to  the  Chief  Ministers  Conference  and  what  not.

 persons  are  to
 This  should  be  decided  by the  Prime  Minister  and  not  by  the  Food  Minister.

 सामुदायिक  विकास  तथा  सहकार  मंत्रालय  में  राज्य-मंत्री
 झर्तासाहिब :  माननीय  सदस्य  की  भावनाओं  का  उचित  आदर  करते

 a
 R  कि  मैं  वास्तव

 हुए  मैं  निवेदन  करना  चाहता
 में  इस  स्थिति  को  स्पष्ट  करने  जा  रहा  था  ।  सम्मेलन  खाद्य  तथा  कृषि  मंत्रालय द्वारा  बुलाया  गया  था  और  कायद  यही  कारण  था  कि  इसे  हमारे  मंत्रालय  को  भेजा  गया  |

 Shri  Madhu  Limaye  Sir,  this  is  not  entir  ely  true,  what  I  notice  is  that  the  Prime Minister  does  not  want  to  reply  to  our  questions  What  is  the  use  of  having  such  a  dumb dol!  as  the  Prime  Ministeri...  -...(Iuterruptions).
 Some  hon.  परं  is  wrong.
 Shri  Madhu  Limaye  :  She  never  gives  the  re  ply  which  she  should.  Sim  ply  shouting is  of  no  avail,  Make  her  learn  how  to  speak...
 Shri  Randhir  Singh  :  11  is  absolutely  wrotg.
 Shri  Manubhai  Patel  !  Shri  Madhu  L

 in  respect  of  the  Prime  Minister.
 imaye  should  withdraw  his  wards  dollਂ
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 Oral  Answers  June  6,  1967

 Shri  Madhu
 Limaye

 :  Can  the  spoken  words  be  withdraw  ?  Truth  is  always  bitte?

 कुछ  माननीय  सदस्य  उठे  |

 अध्यक्ष  महोदय  :  जबकि  मैं  बोल  रहा  हूं  तो  आप  सब  कृपया  बैठ  जायें  ।  प्रश्न  अमी

 भारम्भ  नहीं  हुआ  है  ।  आज  की  कार्यवाही  व्यवस्था  के  प्रदान  से  आरम्भ हुई  है  ।  वे  चाहते  @

 कि  प्रधान  मंत्री  उत्तर  दें  ।  इस  बात  को  दूसरे  तरीके से  नर्मी से  भी  कहा  जा  सकता  था

 यद्यपि  यह  असंसदीय  नहीं  फिर  भी  इस  सभा  में  प्रयोग  के  लिये  यह  ॒  कोई  बहुत  अच्छा
 शब्द

 नहीं  है
 ।

 कोई
 भी

 व्यक्ति  गू
 गी

 गुड़िया  नहीं  है  ।  यह  उचित  नहीं  है
 ।

 Shri  Madhu  Limaye  :  Though  there  is  a  little  bite  in  what  say,  yet  the  truth  of  it

 is  unquestionable  (Interruption).  Don’t  try  to  be  over  faithful.

 मुख्य  मंत्रियों  का  सम्मेलन

 301.  sit  पटल  बिहारी  बाजपेयी :  श्री  राम  स्वरूप  विधायकों  :

 श्री  ना०  स्व०  शर्मा :  श्री  भारत सिंह  :
 श्री  श्रीगोपाल  साबू :  श्री  हुकम  चन्द  कछवाय  :

 श्री  लाल  :  att  रामसिंह  श्रायरवाल  :

 श्री  शारदा नन्द  :  att  सिद्धपुर  प्रसाद  :

 sit  प०  Jo  सईद  :  श्री  शशि  रंजन :

 शी  यशपाल  fag  :  श्री  हरदयाल  देवगण  :

 श्री  कंवर  लाल  गुप्त
 :

 क्या  खाद्य  तथा  कृषि  मंत्री  यट  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  यह  सच  है  कि  हाल  ही  में  दिल्‍ली में  मुख्य  मंत्रियों  का  सम्मेलन  बुलाया

 गया

 यदि  तो  दिल्‍ली के  मुख्य  कार्यकारी .  पार्षद  को  इस  सम्मेलन में  क्यों  नहीं

 बुलाया  गया  था  जब  कि  नागालैंड  और  मनीपुर  जैसे  छोटे  राज्यों  के  मुख्य  मंत्रियों  को  इस  में

 बुलाया  गया  और

 इस  पक्षपातपूर्ण  व्यवहार  के  क्या  कारण  हैं  ?

 सामुदायिक  विकास  तथा  सहकारिता  मंत्रालय  में  उपमंत्री  eto

 और  भूतकाल  में  झपनायी  गयी  प्रथा  के  1967  में  हुये  सम्मेलन

 में  भाग  लेने  के  लिये  संघ  शासित  प्रदेश  दिल्‍ली  का  कोई  प्रतिनिधि  आमन्त्रित  नहीं  किया  गया

 था  ।  दिल्‍ली  के  मुख्य  कार्यकारी  oda को  आमन्त्रित  नहीं  किया  गया  था  ।  कौई  भेद-भाव

 नहीं  किया  गया  ।

 Shri  Atal  Bihari  Vajpayee  :  Sir,  may  I  know  who  represented  Dethi  in  this  Con-

 ference  and  if  the  Chief  Executive  Councillor  of  Delhi  was  not  invited,  whether  the  Lt.

 Governor  of  Delhi  was  invited  ?
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 16  1889  मौखिक  उत्तर

 सा  मुदा ठीक  fara  तथा  सहकार  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  खन्ना  साहिब

 शिन्दे  जहां  तक  इस  सम्मेलन  का  सम्बन्ध  है  दिल्‍ली  प्रशासनिक क्षेत्र  को  इसमें

 निमित्त  नहीं  दिया  गया  था  क्योंकि यह  विचार किया  गया  था  कि  जिन  विषयों  पर  चर्चा की

 जानी  थी  वे  दिल्ली  प्रशासन  के  कार्य  क्षेत्र  में  नहीं  आते  थे  चू  कि  दिल्ली के  खाद्य  की  व्यवस्था  करने

 की  पूरी  जिम्मेदारी
 केन्द्र  ने  अपने  पर  ले

 ली
 है

 ।
 उस

 समय
 यह  विचार था  faa में  पड़ने

 की  बजाये  मैं  कह  देना  चाहता हूं  कि  इस  बीच  एक  नया  परिपत्र जारी  किया  गया  है  कि  यदि

 भविष्य में  इस  प्रकार के  सम्मेलन  बुलाये  गये तो  दिल्ली  प्रशासन  के  उप  राज्यपाल  को  बुलाया

 जायेगा  ।

 Shri  Atal  Bihari  Vajpayee  :  The  question  is  whether  the  Lt.  Governor  will  represent
 Deihi  or  the  Chief  Executive  Councillor,  who  is  elected  by  popular  vote  andin  whose

 hands  is  the  administration  of  Delhi.

 श्री  श्रस्तासाहिब  निमन्त्रण  दोनों  को  दिया  जाना  ऐसा  परिपत्र  में  है  ।

 एक  माननीय  सदस्य  :  दोनों  को  ?

 Shri  N.S.  Sharma  :  When  Nagaland  and  ै  एप  were  represented  why  Delhi  was
 Begiected  in  this  manne:  ?  As  the  Minister  bas  said  that  this  will  not  happen  in  future,  is
 he  prepared  to  tender  his  apology  for  the  past  mistake  ?

 श्री  अन्वा साहिब  1.0  कि  मैंने  निवेदन  किया  अब  तक  ऐसी  प्रथा  नहीं  थी  ।

 नवम्बर  में  मुख्य  मंत्रियों  का  जो  पिछला  सम्मेलन हुआ  था  उसमें  भी  दिल्ली  प्रशासनिक क्षेत्र  को

 प्रतिनिधित्व नहीं  दिया  गया  था  ।  इसलिये मुख्य  उत्तर  में  यह  कहा  गया  है  कि  कोई भेद  भाव

 नहीं  किया  गया  है  ।

 श्री  श्रीचन्द  गोयल  :  इस  सम्मेलन  में  .  संघ  क्षेत्र  चंडीगढ़  का  प्रतिनिधित्व  किसने

 किया
 क्योंकि  चंडीगढ़  भी  इतना  ही  अच्छा संघ  wea  क्षेत्र  है  जितना कि  नागालेंड या

 अन्य  ?

 श्री  झन्ना साहिब  शिन्दे  :  केन्द्रीय  शासित  सभी  क्षेत्रों  का  ख्याल  गृह  मंत्रालय  द्वारा  रखा

 जाता  है  और  मैं  नहीं  समझता  कि  माननीय  सदस्य  को  इसकी  चिंता  करनी  चाहिये  क्योंकि  उनके

 हित  पूर्णतया  रक्षित  और  सुरक्षित  हैं  ।

 थ्री  श्रीचन्द गोयल  :  यह  बात  तो  फिर  सभी  संघ  राज्य  क्षेत्रों  के  लिये  कट्टी जा  सकती

 एक  संघ  राज्य  क्षेत्र  और  दूसरे  संघ  राज्य  क्षेत्र  में  भेद  भाव  क्यों  किया  गया  ।  गृह  मंत्रालय

 नागालैंड  और  असत्य  संघ  राज्य  क्षेत्रों  के  हितों  की  भी  तो  रक्षा  कर  सकती  है  (  व्यवधान  )  ।

 Shri  Siddheshwar  Prasad:  May  know  what  was  the  practice  bitherto  regarding
 the  representation  of  union  territories  in  such  Conferences  ?  Were  representatives  from

 Manipur  aad  Tripura  invited  to  such  Conferences  in  the  past,  ifso,  what  are
 their  Dates  ?

 If  there  was  no  definite  policy  in  this  regard,  basany  amendment  teen  made
 recently  in  this  policy  ?
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 श्री  उन्हें  जब  भी  बुलाया  जाता  है  वे  सम्मेलन  मे  आते  हैं  ।

 Shri  Kanwar  Lal  Gupta  The  hon.  Minister  stated  that  previously  there  was  101

 the  practice  to  invite  a  representative  of  Delhi.  The  hon.  Minister  must  be  knowing  that

 there  was  no  Metropolitan  Council  in  the  past  The  Metropolitan  Council  which  is  of

 recent  origin  is  constituted  by  the  elected  representatives.  In  view  of  the  fact  that  Japa

 Sangh  commands  majority  in  Delhi  Metropolitan  Counci!,  may  I  know  whether  the

 Chief  Executive  Councillor  of  Delbi  will  be  invited  to  all  future  Conferences  irrespective
 of  their  subjects  of  discussion  ?

 श्री  शिन्दे  मैं  परिपत्र  की  एक  प्रति  सभापटल  पर  रखने को  तैयार हूँ  ।  इससे  स्थिति

 स्पष्ट  हो  जाती  है  ।

 उस  परीक्षा  को  पढ़िये  | थी  कचरूलाल  गुप्त

 meat  महोदय  :  इसको  सभा  पटल  पर  रखा  जा  सकता  है  |

 सामुदायिक  बिकास  तथा  सहकार  मन्त्री  मैं  सभा

 को  आश्वासन  देता  हूँ  कि  जहाँ  भी  संघ  राज्य  क्षेत्रों  के  मुख्य  मन्त्रियों  को  निमन्त्रित  किया  जायेगा

 दिल्ली  के  प्रतिनिधि  को  भी  बुलाया  जायेगा  ।

 Shri  Yashpal  Singh  :  Whether  it  is  a  fact  that  the  former  Chief  Executive  Coun-
 cillor  of  Delhi,  who  belonged  to  Congress  Party,  was  always  invited  to  such  Conferences

 and  since  there  is  no  Congress  Chief  Executive  Councillor  this  discrimination  has

 been  made  ?  Will  the  hon.  Minister  explain  it  ?

 Shri  Jagjivan  Ram  :  This  is  not  wholly  correct

 श्री  चिन्तामणि  पाशिग्राही  :  क्या  मुख्य  कार्यकारी  पाबंद  का  स्थान  मुख्य  मन्त्री  के  बराबर

 होता  है  ।

 श्री  जगजीवन राम  निश्चय  ही  ae  मुख्य  मन्त्री  के  समान  नहीं  है  ।

 Shri  Yashpal  Singh  If  that  is  not  equal  to  the  status  of a  Chief  Minister,  then

 what  it  is  equal  to  ?

 Shri  Jagjivan  Ram  :  It  is  equal  to  the  Chief  Executive  Councillor

 श्री  शिन्दे  :  मैंने  स्थिति  पुरी  तरह  we  कर  दी  है  ।  फिर  भी  परिपत्र  को  समापटल

 पर  रखना  उचित  होगा  ।  श्रीमान  मैं  इसको  सभा पटल  पर  रखता  म  रखा

 गया  ।  देखिये  संख़्या  एल०  टी ०  525/67]

 कार्बनिक  खाद

 *302,  छी  ज्योतिर्मय बसु  :  क्या  खाद्य तथा  कृषि  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  मिਂ

 भारत  में  गोबर  तथा  saga  से  वाणिज्यिक  स्तर  पर  कार्बनिक  खाद  तैयार  करने  की  सम्भावना

 का  पता  लगाने  के  लिये  क्या  कदम  उठाये  गये  हैं
 ?

 सामुदायिक  विकास  तथा  सहकारिता  मन्त्रालय  में  उप मन्त्री  (  डा०

 :  विचारा  सभा  पटल  पर  रखा  जाता  है
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 हमारे  देश  में  कम्पोस्ट  मल  मूत्र  और  अन्य  अपदिष्ट  पदार्थों  से  हाथों  द्वारा

 बनाई  जाती  है  ।  ग्रामीण  क्षेत्रों  म॑  किसान  स्वयं  ही  गोबर  और  अन्य  अवशिष्ट  पदार्थों  से  अपने

 खेतों  के  लिये  खाद  तैयार  करते  हैं  ।  वाणिज्यिक  पैमाने
 प्र  कम्पोस्ट खाद  तैयार  करने के  लिये

 ग्रा भीरा  क्षेत्रों  में  गोबर  उपलब्ध  नहीं  होगा  ।  गोबर  से  तैयार  करने  वाले  संयत्रों  से  प्राप्त  पतला

 गोबर  भी  कम्पोस्ट  खाद  के  रूप  में  प्रयोग  किया  जाता  है  ।  ग्रामीण  क्षेत्रों  में  वाणिज्यिक  स्तर

 पर  गैस  संपन्न  बड़ी  संख्या में  स्थापित  करने  की  सम्भावना  सीमित है  ।  मज़मून और  अन्य  नगरीय

 उपविष्ट  पदार्थों  से  स्थानीय  निकायों  द्वारा  कृषकों  की  चक्री  के  लिये  कम्पोस्ट  खाद  तैयार  की

 जाती है  ।  वाणिज्यिक  आधार  पर  कम्पोस्ट खाद  का  स्थानीय  निकायों  हारा  उनके

 arya  और  अन्य  शहरी  अपशिष्ट  पदार्थों  के  निपटान  सम्बन्धी  कार्यक्रम  के  भाग  के  रूप  में  किया

 जाता है  ।

 कुछ  देशों  में  शहरी  अपशिष्टों  से  कम्पोस्ट  खाद  तैयार  करने  के  लिये  विभिन्न  प्रकार  के

 यान्त्रिक  कम्पोस्ट  संयन्त्र  स्थापित  किये  गये  हैं  भारत  की  परिस्थितियों  में
 इन

 संयत्रों  की  अर्थ

 व्यवस्था  और  उपयुक्तता  का  अध्ययन  किया  जा  रहा  है
 ।

 थी  ज्योति मंथ बसु  :  राजनीतिक षडज  त्र  का  यह  दूसरा  बड़ा  उदाहरण  है  ।  हमारे  देश
 में  संसाघन है  परन्तु  हम  उनका  उपयोग  नहीं  कर  रहे  हैं  ।  भारत  सरकार  द्वारा  प्रकाशित

 नीय  खाद  संसाधनों  का  को  देखें  तो  उसमें  लिखा  दै  कि  केवल  बड़े  शहरों  से  ही  मानवीय

 मलमूत्र  के  प्रयोग  द्वारा  हम  लगभग  8  करोड़ टन  कार्बनिक खाद  बनाई  जा  सकती  ।  यदि

 सारे  देश  के  लिये  विकास  की  योजना  हो  और  यदि  हम  उसका  उचित  उपयोग  करें और  अपने

 आपको  अमरीकी  पु  जी पतियों  के  हाथों  न  तो  हुम

 श्राध्य द  महोदय  :  यह  गत  काल  है  ।  आप  स।री  स्थिति  को  बता  रहे  हैं  ।

 थी  ज्योतिर्मय  बसु  :  मैं  प्रदान  gear  हूं  ।  क्या  तृतीय  योजना  के  दौरान  राष्ट्रीय  विस्तार

 सेवा  खंडों  और  नगरों  में  कूड़ा  खाद  के  उत्पादन  के  लिये  स्थानीय  खाद  संसाधनों  के  बड़े  और

 अच्छे  उपयोग  के  लिये  योजनाओं  को  सहायता  देते  के  लिये  कोई  विशिष्ट  तरीका  निहित  है
 ?

 ala,  सामुदायिक  विकास  तथा  सहकार  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  झन्ना  साहिब

 :  पहली  शौर  दूसरी  योजना  के  दौरान  ग्रामीण  कड़ा  खाद  के  उत्पादन को  प्रोत्साहन  देने
 के  लिये  केन्द्र  द्वारा  राज्यों  को  कर्मचारियों  पर  किये  गये  व्यय  तथा  प्रशिक्षण  व्यय  50

 क्षत  भाग
 दिया  जाता  जहां  तक  तृतीय  योजना  का  सम्बन्ध  है  शहरी  क्षेत्रों  में  कड़ा

 खाद  के  लिये  उपबन्ध  किया  गया  था  और  हमने  पर्याप्त  सहायता दी  ग्रामीण  क्षेत्रों में
 इन

 योजनाओं
 को

 बड़े  पैमाने  पर  चलाने  के  लिये  राज्य  सरकारों को  अनुदान  दिये गये  हैं  और
 1964-65  और  1965-66  के  दौरान  मंत्रालय  दारा  राज्य  योजना  की  uit  के  अतिरिक्त
 2.8

 करोड़  रु०  की  अतिरिकत  राशि  मंजूर  की  गई  थी  ।  जबकि  राज्य  हारा  पिछले  तीन  ast

 में  केवल  1.96  करोड़  रु०  ही  खच  किया  गया  था  ।
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 att  ज्योतिर्मय  बसु  :  कितने  कुड़ा  खाद  विकास  अधिकारी  नियुक्त  किये  गये  हैं  और

 उनका  क्या  परिणाम  निकला  ?  क्या  आपने  मानवीय  मलमूत्र  को  प्रयोग  करने  और  अन्य

 निक  खादों  की  जापानी  पद्धति  का  अध्ययन  किया  है  ?

 श्री  झरना  साहिब  fret  :  यह  राज्य  सरकारों  की  सीधी  जिम्मेदारी है  ।  हमारा  काम  केवल

 समन्वय  करने  और  परिणामों  को  देखने  का  है  ।  मैं  सभा  को  जानकारी  दे  दू  कि  तृतीय  योजना

 के  अन्त  तक  केवल  190  लाख  टन  ग्रामीण  कूड़ा  ara’

 श्री  safari  बसु  :  मेरा  यह  है  कि  कितने  खाद  विकास  अधिकारी

 नियुक्त  किये  गये  हैं  और  उसका  कया  परिणाम  निकला  और  क्या  आपने  जापानी  पद्धति

 का  गहराअध्यग्रन  किया  आप  प्रश्न  को  टाल  रहे  हैं  क्योंकि  आपने  कुछ  भी  नहीं

 किया है  ।

 श्री  oat  साहिब  शिन्दे  :  हमने  राज्य  सरकारों  को  बता  दिया  है  कि  वे  उन्हें  राज्य  स्तर

 पर  कूड़ा  खाद  बिकास  अधिकारी  नियुक्त  करने  चाहिये  और  निचले  स्तर  पर  भी  इस  विषय  से

 सम्बन्धित  व्यक्ति  नियुक्त  करने  चाहिये  ।  जहां  तक  जापानी  पद्धति  का  सम्बन्ध  न  केवल

 जापान  ही  अपितु  ब्रिटेन  और  पश्चिम  यूरोप  के  कई  देशों  ने  इस  दिदा  में  कुछ  प्रगति

 की  है  समस्या  की  जांच  करने  के  लिये  योजना  आयोग  ने  हाल  ही  में  एक  समिति  स्थापित

 की  थी  ।  खाद्य  तथा  कृषि  मंत्रालय  भी  दायरों  में  यांत्रिक  कम्पोस्ट  योजना  और  मलमूत्र  शोधन

 योजना  पर  सक्रिय  रूप  से  विचार  कर  रहा

 छापे  Buta  Singh  :  The  hon.  Minister  just  now  stated  that  during  the  last  five  years
 Rs,  2  crore  has  been  spent  on  those  schemes.  May  I  know  what  portion  of  it  has  been

 spent  in  rural  areas  ?

 Shri  Jagivan  Ram  :  This  should  be  directed  to  the  State  Government.

 श्री  ग्रसता सा हिन  शिन्दे  :  यह  राज्य  सरकारों के  लिये  है  ।

 श्री  समर  उर्वरक  की  बड़ी  आवश्यकता  और  मांग  और  नाइट्रोजन  और

 फॉस्फोरस खाद  का  पर्याप्त  मात्रा  में  उपबन्ध  करने  के  लिये  निधियों  की  कमी  को  ध्यान  में  रखते

 हुए  क्या  मैं  जान  सकता  हूँ  कि  सरकार ने  कृषकों  को  मलमूत्र  आदि  से  कम्पोस्ट  खाद

 तैयार  करने  का  प्रशिक्षण  देने  के  लिये  उचित  उपाय  क्यों  नहीं  किये  ?  क्या  सरकार के

 रूप  में  गोबर  का  प्रयोग  बन्द  करेगी  और  खाद  बनाना  सिखाने  के  लिये  योजना  तेयार  करेगी  ?

 क्या  सरक।र  पशुओं
 की

 हड्डियों  के  निर्यात  पर  रोक  लगायेगी  और  हड्डियों  से
 सुपर  फिलफोट

 तैयार  करने  के  लिये एकਂ  संयंत्र  स्थापित  करेगी  के  क  ४  क  क  रे

 अध्यक्ष  महोदय  :  माननीय  मंत्री  किसी  भी  एक  प्रइन  का  उत्तर  दे  दें  ।
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 श्री  जगजीवन  राम  उनके पास  प्रश्नों  की  एक  सूची है  और  सभी  weal  का  उत्तर

 कठिन  है  ।  कृषि  मुख्य  रूप  से  राज्य  का  विजय  है  ।  हम  उनको  कम्पोस्ट  बनाने  के  कार्बनिक

 खाद  के  प्रयोग  के  मलमूत्र  के  उपयोग  के  लिये  और  गोबर  इस्तेमाल  करने  के  लिये  तरीका

 बता  सकते  हैं  ।  योजनाओं की  क्रियान्विति  के  लिये  राज्य  सरकारों  को  ही  कार्यवाही  करनी  होगी  ।

 हम  निश्चय ही  राज्य  सरकारों  को  कार्बनिक  खाद  को  अधिक से  अधिक  मात्रा  में  प्रयोग  करने  की

 आवश्यकता  के  बारे  में  दोबारा  बता  देंगे  ।  हमने  ऐसा  किया  है  ।  ज्यों  ही  मैं  आया  मैंने  परिपत्र

 जारी  कराये  कि  हमें  काबिल  खाद  वह  चाहे  किसी  रूप  में  उपलब्ध  नष्ट  नहीं  करना

 चाहिये  ।

 श्री  याज्ञिक  :  कम्पोस्ट खाद  के  उत्पादन  के  बारे  में  सरकार  ने  अब  तक  जो  भी  आंकड़े

 दिय ेहैं  क्या  उनमें  देहातों  में
 तैयार  की  गई  कम्पोस्ट

 खाद  भी  शामिल है  ?  हम  जानते हैं  कि

 शहरों में  इस  किस्म  की  खाद  कुछ  मात्रा  में  बनाई  जाती  है  ।  ग्रामों में  यह  खाद  किस  मात्रा  में

 तैयार  की  गई  और  कृषकों  द्वारा  अपने  खेतों  में  प्रयोग  की  गई  ?

 थो  जगजीवन  राम  :  ग्रामीण  क्षेत्रों की  कम्पोस्ट खाद  के  आंकड़े  दे  दिये  गये  हैं  ।  कम्पोस्ट

 बनाने के  लिये  यह  एक  महत्वपूर्ण  पहलु है  ।  परन्तु साथ  ही  माननीय  सदस्यों  को  समाज  में

 प्रचलित  प्रथाओं  को  नहीं  भूलना  चाहिये
 ।

 इस  देश  के  बहुत  से  लोग  पाखाने  को  छूना  पसन्द  नहीं
 करते  ।  यहां  पर  समाज  के  एक  अंग  को  ही  पाखाना  उठाने का  काम  लादा  गया  है  और  दूसरे

 लोग  इसको  छूना  अपनी  शान  के  खिलाफ  समझते  हैं
 ।

 माननीय  सदस्यों  से  मेरा  निवेदन  है  कि

 वे  पहले  समाज  से  इस  बुराई  को  दूर  करने  के  लिये  लोगों  में  दिक्षा  का  प्रचार  करें  ।

 Shri  G.S.  Mlsbra  :

 might  soil.
 There  is  mot  preiudice.  The  peasants  do  make  use  of  the

 Shri  Jagjivan  Ram  :  That  is  very  good.

 शी  तेनेट्रि  विश्वनाथन  सभ्यता
 की  प्रगति  को ध्यान  में  रखते  क्या  कम्पोस्ट  योजना

 में  लगा  हुआ  पैसा  बेकार  नहीं  जायेगा  क्योंकि  मलमूत्र  के  निपटान  के  अच्छे  तरीके  भी  हैं  और

 सभ्यता  को  प्रगति  के  साथ  साथ  इसका  मुल्य  गिरता  जायेगा  ?

 को  जगजीवन  राम  सभ्यता  की  प्रगति  में  एक  ऐसा  समय  आ  सकता  है  जबकि  पाखाना
 उठाने  वाले  को  कुछ  देना  नहीं  पड़ेगा  अपितु  जिसका

 पाखाना  उसे  उठाने  वाले  को

 भुगतान  करना  होगा  ।

 श्री  रंबा  जान  :  क्या  सरकार  कम्पोस्ट  खाद  के  संयंत्रों  के  लिये  जरूरी  मशीनें  आयात

 करने  के  लिए  आवश्यक  धन  मंजूर  करेगी  अथवा  व्यय का  कोई  भाग  देगी  या  क्या  सरकार

 विदेशी  मुद्रा  के  लिये  आवश्यक  शर्तों  को  पूरा  करेगी  ?

 श्री
 oat

 साहिब  शिन्दे  :
 जहाँ  तक  कम्पोस्ट  खाद  के  प्रयोग  का  संबंध  चतुर्थ  पंचवर्षीय

 योजना
 के

 दौरान  केन्द्र  अनुदान के  रूप  में  20  प्रतिशत  और  1.  |  के  रूप  में  30  प्रतिदिन  सहायता
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 देगा  |  जहाँ  तक  विदेशी  मुद्रा  के  भाग  का  सम्बन्ध  भारत  की  कुछ  फर्मो  ने  हमें  बताया  है  कि

 भारत  में  मशीनों  द्वारा  कम्पोस्ट  खाद  तैयार  करने  के  लिये  आधुनिक  संयंत्रों का  निर्माण  करना

 उनके  लिए  संभव  है  ।

 श्रेय  महोदय  :.  अब  हम  प्रदान  संख्या  303 से  307 तक  लेते  हैं  जो  सब  के  सब  एक

 ही  विषय पर  हैं  ।

 श्री स०  मो०  बीजों  प्रश्न  संख्या  306  को  पाक से  ले  लिया  जाये  क्योंकि  इसका

 सम्बन्ध उन  40,000  श्रमिकों  से  है  जिन्हें  ले  अऑफ  कर  दिया  गया  है  |

 ग्रथ्यक्ष  महो दय  मं  बाद  में  आपको  अनुपूरक  प्रश्न  पूछने का  अवसर  दूगा |

 Shri  Moban  Swarup  :  It  is  a  fact  that  the  states  were  to  be  given  5  .25  Lakh  ton  sugar

 per  morth,  but  this  quota  has  been  reduced  Lakh  ton  ?  It  is  also  a  fact  that  due

 to  this  there  is  great  paucity  of  sugarin  states  and  this  was  keenly  felt  when  recently

 there  was  season  for  marriages  ?  Does  Government  think  toreduce  it  further  and  if  so

 what  is  the  reason  therefor  ?

 सामुदाध्कि  विकास  तथा  सहकार  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  श्रन्नासाहिब

 हमने  स्थिति  का  स्पष्टीकरण  कुछ  उत्तरों  में  कर  दिया  है  तथा  हम  आगे  कोटा  को

 कम  करने  का  कोई  विचार  नहीं  रखते  |

 पहले  कमी  मार्च  के  मास  में  की  गई  क्योंकि  उस  से  ga  देश  में  प्रति  मास  2,52,000  टन
 जाता था  ।  उसके  पश्चात  इसे  कम  करके  1,87,000  टम  किया  तथा  फिर  मई  में

 उत्पादन  को  ध्यान  में  रखते  हुए  यह  कम  करके  1,57,000  टन  कर  दिया  गया
 |

 Shri  Mohan  Swarup :  What  is  the  reason  for  reduction  and  whether  Government

 realise  the  difficulty  of  the  people  on  this  account  ?

 श्री  झन्ना साहिब  att  लोगों  की  कठिनाई का  है  परन्तु  ICTS  कम  हो

 गया  था  और  वह  केवल  35  लाख  टन  था  |  इस  बर्ष  उत्पादन  केवल  21.8  लाख  टन  ही  है

 जिसका  कारण  चीनी  के  कारखानों  को  गन्ने  का  न  मिलना  तथा  गन्ना  सूखा  के  कारण
 कम

 पदा

 हुआ था

 अध्यक्ष  महोदय  :.  अभी  पांच  प्रदान  बाकी  हैं  ।  यदि  में  प्रत्येक  में  तीन  सदस्य भी  बुलाऊ

 तो  15  नाम  बोलने  होंगे  ।  में  बिना  किसी  भेद  भाव  के  केवल  पहले  तीन  नाम  ही  बुलाऊगा
 |

 Shri  A.  Khan  On  a  point  of  order  I  think  it  is  not  proper  to  ‘call  to  put  supple-

 mentaries  only  those  who  have  tabled  questions  Will  it  be.  considered  to  call  those  also

 whose  names  are  not  there  ?

 श्रेय

 wee

 को

 AFTeyT TaD a  का  Mes  Tél  दरा
 महोदय

 का
 नाम  किसी

 प्रइन पर हो अं पर  हो  अं ौर  में
 किसी  अन्य  सदस्य  को  बुलाऊं  तो  वह  बुरा  मानेंगे  ।  कल  उनकी  मी  बारी

 आ  सकती है
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 श्री  प०  गोपालन :.  कुछ  स्थानों पर  चीनी
 की

 कमी  को
 खांडसारी

 के  प्रयोग  से  qt

 किया  जाता  है  ।  केरल में  थोड़ा  सा  ही  गुड़  बनाया  जाता  है  ।  क्या  सरकार  ध्यान  रखेगी  कि

 केरल  में  खांडसारी  बनाने  की  अनुमति  न  दे  तथा  केरल  को  चीनी  भी  कोटा  से  अधिक  दी  जावे
 ?

 श्री  श्रन्तासा हित  शिन्दे  :  यदि  हम  कोटा  भी  बढ़ा  दें  तो  भी  हमारे पास  देने  को  चीनी

 नहीं  है  ।  खांडसारी  के  नियन्त्रण  के  बारे  में  हम  राज्य  सरकार  से  बात  कर  रहे  हैं  ।

 श्री  एस०  एम०  जोशी
 :

 क्या  केरल  को  खांडसारी देंगे  ?

 थी  नम्बियार  :  केरल  में  सब  चीजों  की  कमी  है  ।  उन्हें  खांडसारी  ही  दे  दो  ।

 थो  नयनार  वह  तो  12,00 टन  से  घटा  कर  5,000 टन  कर  दी  गई  है  ।

 at  meat  साहिब  शिन्दे  :.  यह  सारे  देश  में  बराबर  अनुपात  में  कम  की  गई  है  ।

 केवल  केरल  में  ही  कमी  नहीं  की  बल्कि  2,000  टन  से  घटा श्री  मनु  भाई  पटेल  :

 कर  केवल  3,000  टन  कर  दी  है  ।

 Shri  Kanwar  ial  Gupta  :  Will  the  Minister  inform  the  reduction  made  in  the  sugar
 quota  of  Delhi  for  the  second  time  during  the  last  month  and  whether  keeping  in  view

 more  Khandsari  for  Delhi  ?
 the  special  needs  of  Dejhi  will  it  be  restored  ‘and  arrangements  will  be  made  to  procure

 ait  भ्रन्नासाहिब  शिन्दे  :  दिल्‍ली  को  विशेष  स्थान  देते  gu  उसका  कोटा  कम  नहीं

 किया  ।  दिल्‍ली  का  कोटा  गत  मार्च  से  6,000  टन  चला  आ  रहा  है  ।

 थी  स०  मो०  बनर्जी  :  देश  में  चीनी  का  अधिकतम  उत्पादन  31  लाख टन  था  जो  कि

 कम
 होकर

 21
 लाख्  टन  रह  गया  मन्त्री  महोदय  का  कहना  है  कि  यह  सुखा  के  कारण  है  ।

 क्या  कम  उत्पादन  को  ध्यान  में  रखते  हुए  सरकार  यह  विचार  करेगी  कि  देश  की  आ्तरिंक  खपत

 में  यदि  कमी  आती  है  तो  चीनी  का  निर्यात  नहीं  करेगी  ।

 at  धरना  साहिब  शिन्दे  :
 यह  पहले  ही  घोषणा  कर  दी  गई  है  कि  अब  चीनी  का  निर्यात

 नहीं  होगा
 ।

 जो  पहले  निर्यात  हुआ  था
 वह  राष्ट्र  मंडल  चीनी  समभौता  तथा  अमरीका  चीनी

 अधिनियम  के  अंतगर्त  किये  गये  समझौतों  के  अनुसार  था  ।  अब  हम  बिल्कुल  निर्यात  नहीं  कर

 रहे  हूं
 ।

 Shri  5.  Vidyarthi  The  price  of  sugar  cane  was  increased  inthe  ratio  of  increase
 in  the  price  of  Sugar  and  hence  the  ‘sugar-cane  growers  were  not  getting  due  price  for
 their  produce.

 थी  भ्न्नासाहिब  शिन्दे
 :

 अभी  हाल  ही  में  चीनी  के  मुल्य  में  कोई  बढ़ोतरी  नहीं  हुई
 वह  तो  मौसम  के  आरंभ  में  थी  और  वह  भी  कुछ  क्षेत्रों  के  बारे  में  ।  चीनी  का  मुल्य  चीनी  जांच
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 आयोग  तथा  प्रयुक्त  आयोग  द्वारा  दी  गई  अनुसूचियों  के  आधार  पर  किया  जाता  है  ।  इसके  लिए

 एक  सुत्र  बना  रखा  है  ।

 श्री  विश्वनाथ  राय  :  इस  बात  को  ध्यान  में  रखते  हुए  कि  चीनी  तथा  खांडसारी  और

 गुड़  में  अस्वस्थ  मुकाबला  हो  रहा  सरकार  इस  मुकाबले  को  बन्द  क्यों  नहीं  करती  ?

 श्री  मन्ता  साहिब  शिन्दे  :  यह  समस्या  लगातार  सामने  आती  है  ।  उद्योग  के  एक  भाग

 पर  नियन्त्रण  है  तथा  दूसरे  पर  नियन्त्रण  नहीं  है  ।  हमने यह  प्रश्न  चीनी  जांच  आयोग  के  पास  भी

 भेजा  और  उसने  wana  दिया  कि  खांडसारी  पर  नियन्त्रण  लगाना  उचित  नहीं  है  क्योंकि  बहुत

 संख्या  में  लोग  खांडसारी  का  प्रयोग  करते  फिर  भी  यह  प्रश्न  सरकार  के

 ait है

 Shri  Bibhuti  Mishra  :  In  reply  to  my  question  No.  305  the  Minister  said  that

 Government  was  considering  the  question  of  raising  the  price  of  gur,  Khandsari  and

 sugar-Cane.  Now  itis  the  month  of  June  and  if  price  of  these  is  announced,  there  can
 be  increase  in  the  production  of  sugar-cane.  What  is  the  Goverpment’s  view  about  in-
 crease  in  the  price  of  sugat-cane  keeping  in  view  that  prices  of  el]  other  commodities
 have  gone  up  ?

 The  Minister  for  food  and  agriculture  (  Shri  Jagjivan  Ram)  As  1  had  announced

 in  the  House  there  is  delay  init.  So  far  as  the  price  of  sugar-cane  is  concerned,  it  will

 Le  revised  up  vara.  It  will  be  decided  soon.

 Shri  K.N.  Tiwary:  What  is  the  present  production  of  sugar  in  the  country ?
 ‘this  year  the  production  was  about  21  Lakh  ton.  Keeping  in  view  the  decrease  in  the

 acreage  of  sugar  cultivation,  what  is  the  Government’s  estimate  of  production  for  the

 year  1967-68  and  how  will  the  Government  fulfil  its  demand  10  the  country  ?

 श्री  श्रन्नासाहिब  wa  दो  वर्षों  में  गन्ने  को  प्रति  एकड़  बोने  में  कमी  हुई  है  और

 ag  कमी  उत्तर  प्रदेश  में  14  प्रतिशत  के  बिहार  में  15  प्रतिदिन  के  लगभग  तथा  पंजाब

 में  17  प्रतिशत  हुई  है  ।  सुखा  के  कारण  आगे  भी  स्थिति  अच्छी  नहीं  दिखाई  दे  रही
 और

 इस

 प्रकार  यह  कमी  अनुमान  के  अनुसार  10-15  प्रतिशत  कम  होगी  ।  अधिक  उत्पादन  के  लिए  सरकार

 कुछ  कदम  उठाने  का  विचार  कर  रही  है  जेसे  मुल्य  का  नियन्त्रण  करना  तथा  उत्पादकों

 और  कारखाने  वालों  को  प्रोत्साहन देना
 ।  यह  सुभाव  इस  गाते  में  रुचि  रखने  वालों  ने

 दिये हैं  ।

 Shri  Manibhai  J.  Patel  :  Whether  there  is  ascheme  for  those  states  where  there
 is  lesser  production  of  sugar  to  increase  their  production  in  their  own  states  to  meet  their
 own  demands  ?

 att  अन्ना साहिब  शिन्दे  :  अगले  5  वर्षों  के  लिए  हमने  गन्ने  के  विकास के  लिए  15

 करोड़ रु०  सुरक्षित  रख  दिया  है
 ।

 परन्तु  अन्त  में  यह  राज्य  सरकारों  का
 कायें  है

 ।
 मध्य  प्रदेश

 सें  मित्रों  के  लिए  सना  नहीं  है  |
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 कीमतों  तारकेदवरी सिन्हा  :  क्या  गत  दो  वर्षों  में  चीनी  के  उत्पादन  में  कमी  हुई  है

 तथा  अगले  वर्ष  के  लिए  भी  बहुत  अच्छा  उत्पादन  की  सम्भावना  नहीं  है  ।  इस  बात  को  ध्यान  मैं

 रखते  हुए  क्या  सरकार  अगले  दो-तीन  वर्षों  के  लिए  चीनी  के  उत्पादन  के  बारे  में  कोई  योजना

 है  तथा  आन्तरिक  खपत  के  लिए  क्या  योजना  सरकार  चीनो  के  निर्यात  को  बन्द  करने

 का प्रस्ताव रखती  है  ।

 श्री  जगजीवन :  इसका  उत्तर  दिया  जा  चुका  है  ।

 Shri  Ram  Kishap  :  Whether  apart  from  U.  P.  due  to  shortage  of  sugar-cane

 produce,  the  workers  have  been  rendered  unemployed  ?

 थ्रो  प्रत् वा साहिद  शिन्दे  :  हमने  राज्य  सरकारों  से  कहा  है  कि  इस  बारे  में  सूचना  दें

 परन्तु  उन्होंने  यह  अभी  नहीं  दी  है
 ।

 इसके  कारण  कारखानों  में  बेकारी  हुई  है
 ।

 परन्तु  चीनी
 के  कारखानों  में  आधे  कर्मचारी  आधे  समय  तक  बेकार  रहते  हैं  ।  ठीक  आंकडे  मेरे  पास  नहीं  हैं

 शो  देवता  नन्दन  पाटो दिया  :  हमार  देश  में  चीनी  में  मिठास  का  मंदा  कम  है  ।  इसकी

 तुलना  दूसरे  देशों  से  किस  प्रकार  है  तथा  इसे  सुधारने  के  लिए  गत
 दस

 पन्द्रह  वर्षों  में  क्या

 किया है  ?

 थो  श्रन्नासाहिब  fare  :  यह  सूचना  छापी  हुई  है  फिर  भी  हमारे  देश  के  कुछ  कारखानों

 को  आनी  की  तुलना  कारवाई  तथा  पश्चिमी  देवों  से  की  जा  सकती  है  ।

 श्री स०  मो ०  बनर्जी
 :

 क्या  चीनी  के  कुछ  कारखानों  के  बन्द  होने से  तथा  उत्तर  प्रदेश

 में  गन्ने  से  खांडसारी  श्र  गुड़  बनाने  के  कारण  क्या  सरकार  चीनी  के  मुल्य  को  3  रु०  अधिक

 करने  का  विचार  रखती  है  ?

 थो  जगजीवन  राम
 :

 उत्तर  प्रदेश  सरकार  ते  तथा  चीनी  कें  कारखाने  दारों  ने  हमें कुछ
 cone  दिया  है  तथा  हम  इस  भाव  को  बढ़ाने  का  विचार  रखते  हैं  और  इसकी  घोषणा  शीघ्र

 ही  की  जायेगी  ।

 Shri  George  Fernandes  Will  the  Minister  state  the  nuaber  of  factories  which  has
 now  been  permitted  to  produce  cube-sugar,  the  quantity  of  cube-sugar  which  they  are  pro-
 ducing  annually  and  whether  government  have  controlled  their  sale  prices  or  they  are  sold
 in  the  black-market  ?  As  there  is  paucity  of  sugar,  government  intend  to  put  some
 Testrictions  on  the  manufacture  of  cube-sugar  ?

 st  अन्ना साहिब  शिन्दे
 :

 इसके  बारे  में  नोटिस  चाहिए  परन्तु  इतना मैं  कह  दूਂ कि
 क्यूब-चीनी बनाने की अनुमति बनाने  की  अनुमति  केवल  दो  या  तीन  कारखानों  को  ही  दी  है  तथा  चीनी  एक

 Shri  Mrityunjay  Prasad  :  If  you  raise  the  price  of  sugar-cape  now  it  will  have  no
 effect  on  its  cultivation  for  the  year  1967-68  as  crops  for  the  same  have  already  been  sown.
 Therefore  I  suggest  to  increase  the  price  of  sugar-  cane  to  keep  in  view  the  production of  the  year  1968-69  so  that  you  may  not  hav  e  to  reconsider  it.
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 Shri  Jagjiwan  Ram  Only  the  time  will  show  it  but  I  .think  the  price  of  .sugar-cune
 which  we  intend  to  raise  will  be  applicable  for  the  next  year.

 st  नम्बियार
 :

 इस  बात  को  ध्यान  में  रखते  हुए  कि  गन्ने  भाव  बढ़ाया  जा  रहो  है

 क्या  सरकार  सदन  को  आश्वासन  देगी  कि  चीनी  का  भाव  न  बढ़ायेगी  क्योंकि  काले  बाजार  में

 चीनी  का  भाव  200  प्रतिशत  अधिक  हो  गया  है  ?

 श्री  जगजीवन  राम  :  सदस्य  महीदय  को  पता  है  कि  चीनी का  भाव  गन्ने  के  भाव  पर
 आधारित  है  और  यदि  गन्ने  का  भाव  बढ़ेगा  तो  चीनी  का  भाव  मी  बढ़ेगा  |

 Shri  Manubhai  Patel  :  Keeping  in  view  the  dwindling  productions  of  sugac  in  the

 country  have  government  thought  of  manufacturing  sugar  by  things  other  than  sugar-cane
 and  whether  government  intend  to  manufacture  sugar  from  palm  trees  and  will  it

 encourage  its  production  ?

 Shri  Jagjiwan  Ram  I  have  been  told  that  the  palm  gur  is  not  economical.

 Siri  Ram  Sewak  Yadav  The  price  of  sugar  rises  as  the  price  of  sugar-canc  is
 raised.  I  want  the  price  of  sugar-cane  to  be  raised  but  not  of  the  sugar.  Will  the
 Minister  while  fixing  the  price  of  sugar-cane  and  sugar  will  take  into  consideration  the
 cost  of  production,  Profit  and  government  duties  on  the  sugar  production  so  that  the

 consumer  is  not  burdened.  As  you  also  prepared  to  follow  the  old  maximum  which  was  in
 use  before  1950  that  the  price  of  sugar  will  be  as  many  rupees  pre  mound  as  is  the  price
 of  sugar-cane  per  mound  in  annas  ?

 Shri  Jagjiwan  Ram:  When  such  question  crop  up  we  send  them  tothe  Tariff
 Commission  and  the  experts  there  decide  the  question  having  regard  to  price  of  raw

 material.  I  think  this  is  an  old  question  and  we  should  send  it  to  the  Tariff  Commission.

 श्री  हेम  बात  को  ध्यान  में  रखते  हुए  कि  चीनी का  कोटा  कम  कर  देने से

 कुछ  चाय  तथा  काफी  के  रेस्टोरेंन्टों  ने  अपने  समय  घटा  दिये  क्या  सरकार  चाय  तथा  काफी

 पीने  वालों  की  सहायता  के  लिए  विशेष  पग  उठायेगी ?  हमें  संसद  भवन  में  भी  चीनी की

 चाय  नहीं  मिलती ।

 श्री  श्रप्नासाहिब  शिन्दे  :  मैं  नहीं  समझता  कि  चाय
 तथा

 काफी  पीने  को  प्रोत्साहित

 किया  जाये  परन्तु  इतनी  कमी  नहीं  हुई  है  कि  लोगों  के  कार्यों  पर  प्रतिकूल  प्रभाव  पड़ा  हो
 ।  इस

 वर्ष  मी  हमारे  पास  चीनी  का  उत्पादन  21.8  लाख  टन  तथा  पीछे  से  बची  चीनी  9.5  लाख
 टन

 होने  हमारे पास  30  लाख  टन  के  लगभग  चीनी  है  ।  संसद  भवन  की  चाय  के  बारे
 में  मैं

 विचार  करूंगा  |

 _  श्री  श्रद्धाकर  सुधार
 :  चीनी  के  मिलों की  कितनी  क्षमता  चीनी  बनाने  में  लगती  है  ?

 श्री  श्रन्नासाहिब  हमारे  देश  में  अधिष्ठापित  क्षमता
 34

 लाख  टन  है  परन्तु  हम

 10-15  प्रतिशत  क्षमता  से  अधिक  चीनी  का  उत्पादन  कर  सकते हैं  ।  इस  वर्ष  क्षमता  तो

 34  लाख  टन  की  थी  परन्तु  हमने  22  लाख  टन  उत्पादन  किया  और  इस  प्रकार  40  प्रतिशत

 की  कमी हुई  ।

 बाबूराव  पटेल
 :  क्या यह  सच  है

 कि  18  करोड़  रुपये  की

 चीनी  मिलों  में  बन्द  पड़ी  है  और  सरकार  मिल  मालिकों  को  रुपया  पेशगी  नहीं  दे  रही  और
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 इस  कारण  वे  गन्ना  उत्पादकों  को  रुपया  नहीं  दें  रहे  तथा  न  ही  सरकार  मिल  मालिकों
 को

 चीनी

 बेचने  की  अनुमति  दे  रही  है  ?  क्या  सरकार  ऐसे  ना  समझदारी  के  तरीके  अपना  कर  बनावटी

 कमी  उत्पन्न  नहीं  कर  रही  ?

 श्री  अ्न्तासाहिब  शिन्दे  हमारा  काम  चीनी  मिलों  को  धन  देना  नहीं  ।  यह  कायें  मिल

 वाले  अपने
 बैंकों

 से
 करते  हैं  ।  मुक्के  पता  नहीं

 कि  हरीनगर  चीनी  कारखाने
 ने  अपने  दिन

 प्रतिदिन

 के  ard  के  लिए  क्यों  किसी  बैंक  से  व्यवस्था  नहीं  की  ।  चीनी  के  देने  के  बारे  में  हम  चीन  तीन

 चार  मास  में  उत्पादन  करते  हैं  और  उसका  प्रयोग  12  मास  तक  करते  रहते  हैं  और  इस  प्रकार

 मांगों को  पूरा  करने  के  हेत  के  को  नियन्त्रित  किया है

 श्रीमती  शारदा  मुकर्जी  :
 क्या  यह  सच  है  कि  कृषि  मूल्य  आयोग  ने  सरकार  को  एक

 प्रतिवेदन  दिया  है  जिसमें  चीनी  के  मुल्य  की  fries  की  गई  है  ?  यदि  हां  तो  गह  प्रतिवेदन

 कब  दिया  गया  था  तथा  यह  संसद  को  क्यों  नहीं  पेश  किया  ?

 at  झन्ना साहिब  शिन्दे  :  हम  चीनी  तथा  अन्य  कृषि  वस्तुओं  का  मुल्य  निर्धारित

 करते  समय  कृषि  मूल्य  आयोग  से  परामर्श लेते  हैं  परन्तु अब  तक  यह  पद्धति  नहीं  रही है
 कि

 आयोग  के  प्रतिवेदन  संसद  को  पेदा  किये  जायें  ।  यदि  सदस्य  महोदय  चाहती  हैं  तो  मैं  उन्हें एक
 प्रति  भेज  दूगा ।

 श्री  सु०  Fo  कापड़िया  :  मंत्री  बतायेंगे  कि  चीनी  के  भाव  में  उत्पादन  शुल्क  और

 अन्य  सरकारी  उपकरों  का  कितना  अश  है  ?

 श्री  श्रर्नासाहिब  शिन्दे  :  उत्पादन  शुल्क  का  अ  दा  लगभग  28.6  प्रतिशत है  तथा  गन्ने

 को
 खरीद

 का  कर  4.1  प्रतिशत  ।  यदि  सदस्य  महोदय  को  और  सूचना  चाहिए  तो  चीनी  के

 भाव  में  43.8  प्रतिशत  गन्ने  का  मूल्य  तथा  गन्ने  पर  अधिक  व्यय  2  प्रतिशत  और  21.5

 प्रतिशत उस  पर  चीनी  बनाने  का  खर्च  आता  है  ।

 Shri  Tulsidas  Jadhay  The  Minister  said  that  sugar-cane  production  was  low  due
 to  drought.  must  inform  you  that  it  was  produced  more  but  as  adequate  price  ‘of  sugar-
 came  is  not  given  the  sugar-cane  is  used  for  manufacture  of  gur  and  khandsari.  In
 view  of  this  why  does  not  government  raise  the  price  of  sugar  ?

 थो  श्रन्नासाहिब  शिन्दे
 :  इसका  मैं  कुछ  उत्तर  दे  चुका  हू  ।

 गुड़  खांडसारी के  मुल्य

 बढ़े  हैं  तथा  काफी  गन्ना  उसमें  प्रयोग  किया  गया  ।  इसका  मुल्यों  से  मिलाना  उचित  नहीं  क्योंकि
 इससे  चीनी  के  भाव  बहुत  बढ़  जायेंगे  और  उपभोक्ताओं  पर  प्रभाव  पड़ेगा  ।  इसलिए  हमें  संतुलित
 ढंग  से  सोचना  होगा  1

 sit  विश्वनाथन  :
 यद्यपि  उचित  मूल्य  की  दुकानों  सहकारी  संस्थाओं  की  दुकानों

 पर  चीनी  की  कभी  है  और  काले  बाजार  में  यह  आसानी से  मिल  जाती  है  ।  सरकार  ने  चीनी
 को

 काले  बाजार  में  जाने
 से

 रोकने  के  लिए  क्या  कदम  उठाये  हैं  ?

 थी
 झन्ना साहिब  शिन्दे  :  हमने  राज्य  सरकारों को

 जो  चोरी  से  चीनी  जाती  है  उसकी  रोकथाम  करें  ।
 लिखा  है  कि  वह  काले  बाजार  में
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 स०  ला०  सोंधी  :  er  आग  au  चर  सिधार  करेंग  कि  हम  गाजा  में  मरे  पांच

 भारतीय  सैनिकों  को  श्रद्धांजलि  अपील  करने  क  लिए  दो
 >  a  टो  foe

 के  लिए  खड़े  हो  जायें  ?

 अघ्यक्ष  महोदया  यहां  ऐसी  पद्धति  नहीं  है  ।  प्रधान  मंत्री  एक  वक्तय  देंगी  ।

 अल्प  सूचना  प्रश्न

 SHORT  NOTICE  QUESTION

 रिवर  exta  नेविगेशन  कम्पनी  के  कभ चारो

 |
 +

 |  att  श्ीरेश्वर  कविता  :  श्री  इन्दौर गुप्त  :

 श्री  बन्दर  शेखर  सिह  :  श्री  जि०  ato  घीक्वार :

 श्री  जनादेश  :  at  :

 at  wo  मि  सीकर

 क्या  परिवहन  तथा  नौवहन  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  केन्द्रीय  सरकार  द्वारा  एक  नई  कम्पनी  आयोजित  किये  जाने के
 रिवर  स्टीम  नेविगेशन  कम्पनी  लिमिटेड  के  लगभग  तीन  हजार  कर्मचारियों  की  छंटनी

 को  जाने  वाली  और

 यदि  तो  उन्हें  वैकल्पिक  रोजगार  देने  के  लिये  सरकार  का  कया  उपाय  करने

 का  विचार है  ?

 परिवहन  तथा  नौवहन  मन्त्री  ate  के ०  कार  ato  :  और
 (=)  एक

 विवरण  सभा  पटल  पर  प्रस्तुत  है  ।

 विवरण

 रिवर  स्टीम  नेविगेशन  कम्पनी  के  प्रबन्ध  ने  3  1967  को  अपना  व्यापार  बाद  कर

 दिया  ।  इस  कम्पनी ने  कम्पनी  अधिनियम  की  391  और  394  धाराओं  के  अन्तर्गत  अपने  और

 अपने  लेनदारों  और  भागीदारों  के  बीच  प्रबन्ध  करने  की  एक  योजना

 1966 को  कलकत्ता  की  उच्च  अदालत में  एक  याचिका  दी  ।  कलकत्ता  की  उच्च  अदालत

 द्वारा  3-5-66  को  अनुमोदित  प्रबन्ध  योजना  की  एक  व्यवस्था  यह  थी  कि  कम्पनी  अपना

 कामकाज बन्द  कर  देगी  ।

 22  1967  को  भारत  सरकार  द्वारा  स्थापित  केन्द्रीय  अन्तर्देशीय  जल

 बहन  निगम  लि०  रिवर  स्टीम  नेविगेशन  कम्पनी  के  उन्हीं  कर्मचारियों  को  अपने  यहां  काम  पर

 लगायेगा जो  उचित  शर्तों  पर  उसके  काम  के  उपयुक्त  और  आवंदयकਂ  सके  जाएंगे  ।  निगम

 ने  असम  और  कलकत्ता क्षेत्र  दोनों  ही  जगह  काम  शुरू  कर  दिया है  i  रिवर  स्टीम  नेविगेशन

 कम्पनी  के  लगभग  7500  कर्मचारियों  में
 से

 लगभग  5000  के  केन्द्रीय
 देशीय  जल  परिवहन
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 निगम  द्वारा  काम  पर  ले  लिये  जाने  की  अ  है  और  केवल  2500  के  लगभग  कर्मचारी

 जरूरत  से  अधिक  होंगे  ।  जो  कर्मचारी  नयी  कम्पनो  की  जरूरत  से  बेकी  होंगे  उन्हें  क्षति-पूर्ति

 दी  जायेगी  और  उनके  अन्य  देय  चुकाये  जायेंगे  ।

 उन  कर्मचारियों की  कठिनाइयां और  कम  करने के  लिए  जो  नयी  कम्पनी में  रोजगार

 के  लिये  उपयुक्त और  आवश्यक नहीं  समझे  जायेंगे  कलकत्ता  फ्तन  कमिश्नरों  के  उपाध्यक्ष

 की  अध्यक्षता  में  और  रोजगार  और  पुनर्वास  कलकत्ता  पत्तन  कमि रु नरों  और

 पश्चिम  बंगाल  सरकार  के  प्रतिनिधियों  की  एक  समिति  स्थापित  की  जायेगी जो  रोजगार के

 अवसर  बढ़ाने  के  ऐसे  संभव  उपायों  की  परीक्षा  करेगी  तथा  देगी  जिन्हें  तुरन्त  लागू  किया

 जा  सके  और  जिसमें  राजवागान  गोदी  और  कलकत्ता  पतन  भो  कामिल हैं  ।  जो  कमंचारी

 रत  से  देशी  होंगे  उनकी  योग्यता  में  ढील  देने  के  प्रशन  पर  भी  यह  समिति  विचार  करेगी  जिससे

 वे  सरकारी  क्षेत्र  के  संस्थानों  में  रोजगार  पर  लगाये  जा  सकें  ।  यह  समिति  इन

 ah  घोषित  कर्मचारियों का  सरकारी  क्षेत्र के  संस्थानों  में  जिन्हें  ऐसे  व्यक्तियों  की

 यकता  हो मिलते-जुलते  पेशों  या  अन्य  पेशों  पर  रोजगार  में  लगाने  में  सहायता  करने  के  लिये

 उनको  फिर  से  प्रशिक्षण  देने  का  कार्यक्रम  भी  बनायेगी  |

 पाकिस्तान  से  होकर  नदी  मागं  के  बन्द  होने  को  तथा  इस  तथ्य को  हृष्टि में  रखते हुए
 कि  भारत-पाक युद्ध  में  रिवर  स्टीम  नेविगेशन  कम्पनी  के  कुछ  जहाज  रोक  लिये  गये  निगम

 का  काम  सीमित  पैमाने  पर  जिसके  फलस्वरूप  रोजगार के  अवसरों  में  कमी  होगी ।

 इन  परिस्थितियों  में  कुछ  छंटनी  करना  अपरिहायें  होगा  ।

 श्री  मोरेश्वर  सरकार ने  स्वयं  ऐसा  निर्णय  क्यों  कर  लिया  है  कि  केवल

 5000  कर्मचारी  नई  कम्पनी  में  लिये  जायेंगे  और  शेष  2500  व्यक्तियों  को  फालतू  घोषित  कर

 दिया है  ?

 राव  :  नई  कंपनी  को  इस  वर्ष  फरवरी  में  पंजीकृत  किया  गया  था  और

 अभी  तक  इस  बात  पर  विस्तार  से  विचार  किया  जा  रहा  है  कि  रिवर  स्टीम  नेविगेशन  कंपनी  के

 कितने  लोगों  को  नई  कम्पनी  में  काम  पर  लगाया  जा  सकता  है  ।  चूकि  पाकिस्तान  ने  आसाम  को

 जाने  वाला  नदी  का  रास्ता  बन्द  कर  दिया  है  और  पाकिस्तान ने  उक्त  कम्पनी के  कुछ  जहाज

 भारत-पाकिस्तान
 संघष  के  दौरान  पकड़  लिये  थे  इसलिये नई  कम्पनी के  पास  बहुत  थोड़ा

 काम है  ।

 श्री  घीरेश्बर  कविता  :  काम  के  बारे  में  कोई  विश्लेषण  किया  गया  है  ?

 मैं  माननीय  सदस्य  का  तात्पयं  नहीं  समक  पाया  हूं  ।

 sit  घीरेश्वर  कविता  :  क्या  सरकार  इस  बात  पर  नये  सिरे से  विचार  करेगी  कि  शब

 7500
 कर्मचारियों

 को  काम  पर  लगाया  क्योंकि  आसाम  में  यातायात  की
 सुविधाएਂ

 बढ़ने
 वाली  हैं  और  कलकत्ता के  राजा बाश  में  जहाज  बनाने  और  उनकी  मरम्मत  का  काम  बढ़

 रहा
 है  ?
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 राव  :  सरकार  इन  सब  बातों पर  विचार  कर  चुकी  भोर

 कम्पनी  के  निदेशक-मंडल ने  यह  निर्णय  किया  है  कि  फिलहाल  5000 से  अधिक  व्यक्तियों  को

 काम  पर  लगाना  सम्भव  नहीं है  ।  दोष  लोगों को  काम  दिलाने
 का  हम  भरसक  प्रयत्न  करेंगे

 ।

 श्री  इन्दजीत  गुप्त  :  क्या  यह  सच  है  कि  कितने  व्यक्तियों और  किस  किस  को  नई
 कम्पनी

 में  काम  पर  लगाया  इस  बात  का  अनुमान  पुरानी  कम्पनी  के  चेयरमैन ने  लगाया  है  ।

 यदि  तो  यह  अनुमान  नई  कम्पनी  के  अधिकारी  द्वारा  क्यों  नहीं  लगाया  गया
 ?

 राव  :  शायद  माननीय  सदस्य  को  मालूम  होगा  कि  नई
 कम्पनी

 का  चेयरमैन  और  मैनेजिंग  डायरेक्टर  दोनों वे  ही  हैं  जो  पुरानी  कम्पनी में  चेयरमन  और

 डायरेक्टर  थे  ।  ऐसा  इसलिये  किया  गया  है  तुर्की नई  कम्पनी  अपना  काम  जल्दी  से  जल्दी  शुरू

 कर  सके  ।  और  उन  लोगों  जिनकी  सेवाएँ  पुरानी  कम्पनी के  बन्द  होने के  कारण  समाप्त

 कर  दी  गई  यथा  शीघ्र काम  मिल  सके  |

 एक  सदस्य  ने  कार्य-विदुलेषसा  की  बात  भी  कही  है  ।  जहाँ  तक  इसका  सम्बन्ध  हमें

 यह  मालूम  है  कि  बंदरगाह  में  कितना  काम  आसाम  की  नदी  यातायात  सेवा  का  कितना  काम

 है  या  नावों का  कितना  काम  है  ।  राजाबाग  के  गोदी  बाड़े  (  डाकिया )  या  भांडागारण के

 काम  को  अधिकाधिक बढ़ाने  का  हम  प्रयास  कर  रहे  हैं  fae  भी  सरकार  ने  एक  समिति

 की  स्थापना  की  है  जो  फालतू  लोगों  को  रोजगार  उनकी  योग्यताओं  में  छट  देने  और

 उनको  दुसरी  प्र  के  प्रशिक्षण देने  की  सम्भावनाओं को  अध्ययन  करेगी

 श्री  हेम  बरुआ  क्या  यह  सच  है  कि  रिवर  स्टीम  नेविगेशन कम्पनी  लिमिटेड  जो  एक

 ब्रिटिश  कंपनी  अपनी  सभी  आस्तियां  लंदन  भेज  दी  जहाँ वह  अब  भी  काम  कर  रही  है
 ?

 क्या  लंदन  स्थित  कम्पनी  का  एक  शिष्टमंडल नई  दिल्‍ली  आया  था  और  सम्बन्धित  मंत्रियों से

 मिला  था  जिन्होंने उसे  यह  आश्वासन  दिया  था  कि  पुरानी  कम्पनी के  सभी  कर्मचारियों को  नई

 कम्पनी  में  काम  दिया  जायेगा  ।

 वो  राव  इस  प्रकार  के  निष्कर्षों  आश्वासनों  का  पता

 नहीं है  ।

 श्री  स्थल  :  मंत्री  महोदय  ने  छंटनी  करने  का  यह  कारण  बताया  था  कि  पाकिस्तान  द्वारा

 नदी  का  रास्ता  बन्द  किये  जाने  से  काम  कम  हो  गया  है  |  समाचारपत्रों  में  यह  समाचार  छपा  था

 कि  पाकिस्तान  ने  पूर्वी  भारत  कीਂ  नदियों को  संयुक्त  रूप  से  उपयोग  करने  का  भारत को  सुभाव

 दिया  हैं  ।  इससे  यह  अनुमान  लगाया  जा  सकता  है  कि  पाकिस्तान  नदियों  के  रास्तों  को  देर-सबेर

 खोल  देगा  |  फिर  सरकार  कमंचारियों  की  छंटनी  के  लिये  इतनी  जल्दी  क्यों  कर  रही  है
 ?

 at.  राव  मुक्त  मालूम  नहीं है  कि  पाकिस्तान ने  कोई  ऐसा  सुभाव

 भारत  को  भेजा  है  ।  परन्तु  मैं  इस  बारे  में  पूछताछ  करके  माननीय  सदस्य  को  बता  सकता  हूँ  ।

 श्री  बनर्जी  :  जो  समिति  नियुक्त की  गई  क्या  वह  समिति  काम  कर  रही  है  और

 प्रतिनिधित्व  क्यों  नहीं  दिया  गया  है  ? उसमें  श्रमिक  संघ  को  हर  ast  Ta]  &:
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 राव  :  यह  समिति  at  कर  रही  है  ।  मैनेजिंग  डायरेक्टर ने

 फालतू  कर्मचारियों और  उनकी  योग्यता  आदि  का  एक  विस्तृत  विवरण  तैयार  किया  है
 जो

 उक्त

 समिति  को  दे  दिया  गया  आसाम  सरकार  को  भी  इस  बात  से  अवगत  कराया  जा  रहा  है  जिसमें

 सरकार  भी  ऐसे  कमेंचारियों  को  रोजगार  देने के  मामले  में  सहायता कर  क्योंकि

 उनमें  लगभग  एक  हजार  कर्मचारी  आसाम  के  रहने  वाले  जहाँ  तक  समिति के  साथ  श्रमिकों

 के  प्रतिनिधि  को  जोड़ने  का  सम्बन्ध  हे  इस  बारे  में  मैं  विचार
 करूगा

 ।

 थी  स्वतंत्र  सिह  कोठारी  :  जो  कमेंचारी  बर्खास्त  किये  गये  हैं  खनको  कम्पनी  ने  क्या

 मुआवजा  दिया ?  क्या  सरकार  यह  देखेगी  कि  सब  भूतपूर्व  कर्मचारियों को  समान  आधार

 पर  मुजव्वज़ा दिया  जाये  ?

 राव
 :

 नई  कम्पनी  नियमों  के  अनुसार  उन्हें  प्रतिकर  दे  रही

 weirs  विवाद  अधिनियम के  मेरे  विचार  सेवा  के  प्रत्येक  वर्ष  पर
 15

 दिन  के

 वेतन  के  हिसाब  से  प्रतिकर  दिया  जाता  है  ।

 बरुआ  :.  आपने  उन्हें  बेरोजगार  बना  दिया  है  ।

 प्रश्नों  के  लिखित  उत्तर

 WRITTEN  ANSWERS  TO  QUESTIONS

 Strike  by  Bombay  Dock  Workers

 *303.  Shri  Hukam  Chand  Kachwal  :  Shri  M.  Banerjee
 Shri  Ram  Singh  Ayarwal  |  Shri  George  Fernandes
 Dr.  Ranen  Sen  Shri  Indrajit  Gupta
 Shri  Dhireshwar  Kalita  Dr.  Ram  Manohar  Lohia
 Shri  Madhu  Limaye  :

 Will  the  Minister  of  Transport  and  Shipping  be  pleased  to  state  :

 (a)  whether  it  is  fact  that  dock  workers  of  the  Bombay
 ott

 Trust  went  on
 token  gir:ke  on  the  11th  April,  1967  to  press  their  demands  ;

 (0)  if  so,  what  were  their  demands  ;  and

 (c}  the  action  taken  by  Government  in  the  matter  ?

 The  Minister  of  Transport  and  Shipping  (Dr.  V.  K.  R.  Rag)  (a)  to  (c)  About  3,000
 employees  of  the  Docks  Department  comprising  mainly  the  employees  assigned  to  clerical
 and  supervisory.  duties  in  the  sheds  and  warehouses,  about  150  employees  in  watch  and
 ward  and  sanitary  sections  of  the  docks  and  about  290  employees  of  the  departmental canteens  run  by  the  Labour  Department  of  the  Bombay  Port  Trust  went  on  a  day’s  token
 strike  from  00.30  hours  to  24.00  hours  on  the  llth  April,  1967.  The  grievance  was  that
 some  of  the  demands  which  were  included  in  a  charter  submitted  in  1965  by  the  Union
 had  remained  unimplemented  or  unsettled.  These  demands  related  mainly  to  the  creg-
 tion  of  higher  posts  in  various  categories  by  wa  y  of  promotional  opportunities  for  shed staff,  filling  of  cectain  vacancies,  rectification  of  anomalies  in  pay  fixation,  replacement of  existing  furniture  in  sheds  and  warehouses,  rotation  of  staff  in  canteens,  grant  of  risk allowance  for  handling  cash,  provision  of  uniforms  etc.  The  demands  have  been  dis- cussed  between  the  port  authorities  and  the  Union  concerned  and  in  regard  to  several
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 items a  settlement  has  already  been  reached.  The  few  remaining  demands  are  under

 discussion.  A  departmental  procedure  for  discussing  such  demands  from  time  to  time
 has  also  been  agreed  to.

 सर सा गोधा  बन्दरगाह

 #  309.  है|  सेक् वोरा  :

 at  seat  बिहारी  बाजपेयी  :

 बया  परिवहन  तथा  नौवहन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  मर मा गोआ  बन्दरगाह  में  खनिज  अयस्क  को  शीघ्रता  से  चढ़ाने  की

 सुविधा  प्रदान  करने  की  योजना  बना  रहो

 यदि  तो  उस  योजना  का  तकनीकी  तथा  अन्य  व्यौरा  कया  कौर

 अन्य  विकास  योजनाओं  की  मुख्य  बातें  क्या हैं  ?

 परिवहन  तथा  नौवहन  मंत्री  वो०  eo  श्रार०  यो ०  :  जी  प्रस्ताव

 विचाराधीन  है  ।  \

 सुविधा  की  प्रकाशित  लागत  24.20  करोड़  रुपये  है  ।  इसमें  थे  बातें  होंगी  :--

 (1)  कच्चे  लोहे  का  एक  घाट  जिसमें  प्रारंभ  में  60,000 डी०  डब्लू०  टी०

 के  alt  1,00,000  डी०  seq  टी०  के  पोत  आ  जा

 (2)  एक  यांत्रिक  ag  करने  उठाने  का  संयंत्र  जिसमें
 6000

 टन
 प्रति  घंटा  को  दर  की

 क्षमता  होगी

 (3)  रेल  से  लाई  हुई  और  बजरे  द्वारा  लाई  हुई  वस्तुएं  उतारने  के  लिए  आवश्यक

 सुविधायें  होंगी  ।

 इसमें  मौजूदा माल  घाटों  का  आधुनिकीकरण  है  और  3.06  करोड़  रुपये  की

 प्राककलित  लागत  से  वार्षिक  पी०  ato  एल  के  चार  लाख टन  को  धरने  उठाने  के  लिये  एक

 खनिज  तेल  जेट्टी के  निर्माण  का  प्रस्ताव है  ।

 बन्दरगाहों  में  अनाज  को  उतारना-चढाना  |

 %  310.  डा०  रोनेन

 श्री  प्राकार  लाल  बैरवा  :

 नया  खाद्य  तथा  कृषि  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे कि  :

 क्या  यह  सच  है  कि  भारत
 की

 बहुत  सी  बन्दरगाहों  में  अनाज  को  बड़े  पैमाने  पर

 उतारने-चढ़ाने
 की  सुविधायें  नही ंहैं

 तथा  प्रत्येक
 व्य  हजारों टन

 अनाज  नष्ट  हो  जाता

 कौर

 यदि  तो  बन्दरगाहों  में  अनाज  नष्ट  होने  से
 बचाने

 के  लिये  क्या  कार्यवाही  की

 गई  है
 ?

 सामुदायिक
 विकास  तथा  सहकार  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्रो  (  शी  भ्र ना साहिब

 शिन्दे  )  जी  नही ं।
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 भारत को  खाद्य  दान

 *  311.  थी  प०  गोपालन  :  थो  Ho  र॑  कृष्ण

 श्री  नाय नायर :  श्री  देवकी  नन्दन  पटो दिया

 श्री  उमा नाय  श्री  ए1०  बरुआ :

 को  हुकम  चन्द  कछवाय  श्री  |: हैँ  चु०  देसाई

 at  भारत  सिह  श्री  लाल  गुप्त
 :

 थ्री  रामसिंह  धारीवाल  श्री  बाबू  राव  पटेल
 :

 क्या  खाद्य  तथा  कृषि  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे कि  :

 क्या  विदेशों  की  बहुत  सी  स्वयंसेवी  संस्थायें  भारत  के  खाद्य  दान  के  कार्य  में  मांग  ले

 रही

 यदि  तो  उन  संस्थाओं  के  नाम  क्या  उन्होंने  1964-65,  1965-66  और

 1966-67  के  दौरान  कितनी  मात्रा  में  खाद्य  तथा  खाद्य  पदार्थों  का  दान  दिया  तथा  उनका  मूल्य

 बया

 (q)  क्या  सरकार  ने  इन  संस्थाओं  से  सहायता  के  लिए  प्रार्थना  की

 क्या  उन  पर  कोई  विदेशी  मुद्रा  व्यय  हुई  और  यदि  तो  और

 दोन  की  इन  वस्तुओं  का  किस  प्रकार  प्रयोग  किया  गया  ?

 सामुदायिक  विकास  तथा  सहकार  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  श्रम्नासाहिब

 :  यह  सच  है  कि  कुछेक  स्वैच्छिक  संगठनों  ने
 भारत

 में  कमी
 सम्बन्धी  सहायता के

 लिये  खाद्य  wart  आदि  दान  के  रूप  में  दिये हैं  ।

 भारत  सरकार  को  1965-66  और  1966-67  के  वर्षों में  सुखे  से  उत्पन्न  संकट
 का  मुकाबला  करने  के  लिये  विदेशों  से  विभिनन  स्वैच्छिक  तथा  गैर-सरकारी  संगठनों  से  प्राप्त

 स्ाद्याननों के  का  ब्यौरा  देने  वाला एक  विवरण  संलग्न है  ।  में  रखा  गया  ।
 देखिये  संख्या  एल०  टी०  526/67

 1964-65
 में  स्वेच्छिक  एजेंसियों  से  यदि  कोई  खाद्यान्नों  का  दान  प्राप्त  हुआ  था  उसके

 ब्यौरे  तुरन्त  उपलब्ध  नहीं है  ।  इस  विवरण  में  विदेशी  स्वैच्छिक  संगठनों द्वारा  भारत  में

 संगठनों  व्यक्तियों
 को  दिया  गया  खाद्यान्नों  दान  शामिल नहीं  है  ।

 (a)  जी  नहीं  ।
 संयुक्त  राष्ट्र  संघ  के  महासचिव  और  महानिदेशक  खाद्य  तथा

 कृषि  संगठन  ने
 11  1966

 को  विशव  समाज के  नाम  भारत  में  अनन  संकट  को  ट्र

 करने  के  लिए  सहायता  देने  की  एक  संयुक्त  अपील  जारी  की  थी  ।

 इटली
 से

 प्राप्त  चावल  के  एक  प्रेषण  के  बारे  में  दिये  गये  हाल के  कुछ  विलम्ब

 शुल्क  को  छोड़कर  इन  उपहारों  पर  कोई  विदेशी  मुद्रा  खर्च  नहीं  हुई  है  ।
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 (=)  उपभोक्ताओं  को  सामान्य  मार्गों  से  वितरण  करने
 के  लिये  गेहूँ गेहूँ  ar  आटा  तथा

 चावल  के  उपहारों  को  केन्द्रीय  पूल  के  खाद्यान्नों  में  मिला  दिया  गया  था  ।  इस  प्रकार  वितरित

 उपहारों का  मुल्य  कमी  सहायता  तथा  ग्रामीण  विकास  निधिਂ  जिसका  सृजन  जारहा

 में  जमा  किया  जाएगा  ।  देश  के  कमो  से  प्रभावित  क्षेत्रों  में  दुग्ध  gat  ate  विटामिन  की  गोलियां

 सूरत  बांटी  गयी  थीं  ।

 सच्य  प्रदेश A  श्रकाल

 क्  श्री  हरिभाई  जे०  थो  अत्म दास दास  :

 श्री  बाब् राव  पटेल  :  श्रीमती  श्रमदान  गुरू  मिनीमाता  1

 श्री  गा०  ao  मित्र  :  श्री  स्वतंत्रा सह  कोठारी  :

 थी  सिद्धइवर  प्रसाद :  श्री  मनोहर लाल  सोधी  :

 श्री  नाथ्राम  अहिरवार  :  श्री  नो ति राज सिह  चौधरी  :

 नया  खाद्य  तथा  कृषि  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे कि  :

 क्या  यह  सच  है  कि  मध्य  प्रदेश  राज्य के  43  जिलों  में  से  38  जिले इस  बर्ष

 सरकारी  तौर  पर  सुखा  प्रभावित  क्षेत्र  घोषित  किये  गये  जबकि  पिछले  वर्ष 27  जिले  ger

 प्रभावित  घोषित  किये  गये

 क्या  यह  भी  सच  है  कि  12  जिलों  में  स्थिति  बहुत  ही  चिन्ताजनक  हो  गई

 (1)  सूखा  प्रभावित  क्षेत्रों  में  कौन-कौन  से  सहायता  कार्यक्रम  आरम्भ  किये  गये

 और

 वहां  की  वर्तमान  स्थिति  को  ध्यान  में  रखते  हुए  केन्द्रीय  सरकार  ने  राज्य  को  कितना

 खाद्यान्न दिया  है  ?

 सामुदायिक  विकास  तथा  सहकार  मंत्रालय में  राज्य  मंत्री

 साहिब  :  और  मध्य  प्रदेश  सरकार  ने  सुचित  किया  है  कि  इस  वर्ष  राज्य के  38

 जिले  सुखे  से  प्रभावित  हुये  इनमें  12  जिले  बुरी  तरह  से  प्रभावित  हुये  हैं
 ।

 स्थिति  को  नियन्त्रण  में

 रखने  के  लिए  सहायता  कार्य  किये  जा  रहे  हैं  ।

 राज्य  सरकार  द्वारा  सूखे  से  प्रभावित  लोगों को  सहायता  प्रदान  करने
 के  लिए

 निम्नलिखित  उपाय  किये
 गये  हैं

 :

 (  1  )  सहायता  कार्य  जैसा  कि  सिंचाई  वनों  में  कांयं  आदि  आरम्भ  कर  दिये

 गये  हैं  ।  नवीनतम  समाचारों  के  अनुसार  5818  कार्यों  पर  8,63,737  व्यक्तियों

 को  नियुक्त किया  गया  है  1

 (2  बूढ़े  तथा  अधिक  कमजोर  लोगों  को  जो  सख्त  शारीरिक  काम  नहीं  कर  सकते  तथा

 अन्य  सहायता  के  पात्र  व्यक्तियों  को  प्रतिमास  प्रति  व्यक्ति
 आठ  किलोग्राम

 के  हिसाब  से  अनाज  सहायता  के  रूप  में  दिया  जाता  है
 ।

 नवीनतम  समाचारों
 ही  जाती रहै के  अनुसार  35,009  व्यक्तियों  को  मुफ्त  सहायता  ५1  SII  @  |
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 (3)  जहां  कहीं  आवश्यक  है  पीने  के  पानी  ी  सप्लाई  को  बढ़ाने  के  लिए  चालू  कुओं

 को  गहरा  नये  कुए  नाले  बनाने  तथा  तथा  बैलगाड़ी से  पानी

 को  पहुंचाने  के  कार्यक्रम  आरम्भ  किये  गये  हैं  ।

 (4)  मुफ्त  अथवा  रियायती  दरों  पर  चारे  को  पहुंचाने  के  प्रबन्ध  भी  किये गये  हैं  ।

 इन  सहायता  कार्यों  के  अतिरिक्त  यूनिसेफ  तथा  अन्य  स्वैच्छिक  संगठनों  से  प्राप्त

 खाद्यान्न  के  साथ  मुफ्त  खाना  खिलाने  के  केन्द्र  स्थापित  किये  गये  हैं  ।  इस  कार्यक्रम के  कार्यक्षेत्र

 को  बढ़ाया जा  रहा है  ।

 उपहार  में  मिले  3000  टन  300  टन  दूध  पाउडर  तथा  11  टन  शुष्क  रायसीना

 wee  को  मुफ्त  वितरण  के  लिये  दी  गई  है  ।

 भारत  सरकार  द्वारा  मध्य  प्रदेश  को  आयातित  गेहूँ  मीलों की
 निम्नलिखित

 मात्ना  की  गई

 1967  35,  000  टन

 1967  31,  000  ,,

 मई  1967  30,  500  ,,

 1967  31,  000  ,,

 7  बड़ी  सहपा  में  लोगों  का  गांवों  से  नगरों  में  चले  जाना

 #313  श्रीमती  faa  कौर

 श्री  बरो  :  श्री  किकर  सिह

 श्री  बेल  कर्णों  सिह

 कया  वाद्य  तथा  कृषि  मंत्री यह  बताने  की  करेंगे कि  :

 क्या  सरकार  को  पता  है  कि  बहुत  बड़ी  संख्या  में  लोग  लगातार  ग्रामों  से  नगरों  में

 जा  रहे  हैं  ;

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  हैं  ;  और

 इसे  रोकने  के  लिये  सरकार  गांवों  का  विकास  करने  के  लिये  कार्यवाही  के

 रही  ?

 खाद्य
 सामुदायिक  विकास  तथा  सहकार  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  प्रप्नासहिब

 ))
 से  अभी

 तक
 ऐसा  कोई  संकेत  नहीं  है  कि  बहुत  बड़ी  संख्या  में  लोग

 ग्रामों
 से  नगरों  को  जा  रहे  तथापि  कुछ  ग्रामीण  आबादी  का  क्षेत्रों  में  जाना  एक

 सामान्य  सामाजिक
 व  आक

 प्रक्रिया  है  ;  यह  एक  ओर  तो  qT  दर्शाता  है  कि  कृषि  क्षेत्र में

 जीविका  के  पर्याप्त  साधनों  का  अभाव  है  तथा  दूसरी  ओर  कस्बों  तथा  नगरों  में  अर्थ-व्यवस्था के

 अन्य  में  रोजगार  के  अधिकाधिक  अवसर  पैदा  हो  रहे  हैं  ।
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 पंचवर्षीय  योजनाओं  के  अन्तर्गत  विकास  कार्यक्रमों द्वारा  ग्रामीण  क्षेत्रों  में  रोजगार के

 अवसर  पैदा  उन्हें  बनाए  रखने  तथा  उनके  विस्तार के  लिए  काम  किया  जा  रहा  है  |

 इनमें  मुख्य  रूप  से  थे  हैं-सामुदायिक  विकास  जिसके  अंतगर्त अब  सारा  देश  लाया

 ला  चुका  बड़े  पैमाने  के  कृषि  जिनमें  सघन  तथा  विशेष  योजनाएं  भी  शामिल

 रोजगार  उपलब्ध  करने  के  लिए  ग्रामीण  जन-शक्ति  विशेष  रूप  से  उन  क्षेत्रों  में  जहां

 बेरोजगारी तथा  आंशिक  रोजगार  की  स्थिति  बहुत  विकट  भूमिहीन कृषि  श्रमिकों  को

 बसाने  के  कायम  तथा  प्रामोद्योगों  आदि  का  विकास  |

 बिहार  के  ger  मंत्री  की  सोवियत  संघ  से  कपिल

 #314.  श्रीमती  तारके इव री  सिन्हा  :  थी  मोटा लाल  :

 थो  ग्रात्मदास :  sit  7 ०]  झ्र  प्रसाद

 श्री  इन्द्रजीत  भत्होत्रा
 :  थी  AoRo  सांघी  :

 att  start लाल  बैरवा  :  थी  बेसब्री  :

 क्या  खाद्य  तथा  कृषि  मंत्री  यह  बताने  की  HT  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार
 का

 ध्यान  बिहार  के  मुख्य  मंत्री  द्वारा  दिये  गये  इस  बयान  की  ओर
 गया  है  जिसमें  उन्होंने  सोवियत  संघ  से  अनुरोध  किया  है  कि  बिहार  की  बड़े  पैमाने

 qt  सहायता  की

 क्या  बिहार  सरकार  ने  अनाज  की  सप्लाई  के  लिये  विदेशों से  सीघा  सम्पर्क

 स्थापित  किया  और

 कया  यह  सम्पर्क  केन्द्रीय  सरकार  की  जानकारी  में  स्थापित  किया  गया  है  ?

 सामुदायिक  विकास  तथा  सहकार  मंत्रालय  में  राज्यमंत्री  श्रप्नासाहिब

 इस  सम्बन्ध में  सरकार  ने  प्रेस  रिपोर्ट  देखी  है
 ।

 जी  नहीं 1

 wet  ही  नहीं  उठता  |

 Uniformity  in  Rates  of  Sagar

 315.  Shri  Oakar  Singh  :
 Shri  Sarjoo  Pandey  :
 Shri  Ishag  Sambbali  :

 Will  the  Minister  of  Food  and  agriculture  be  pieased  to  refer  to  the  reply  given
 to  Unstarred  Question  No,  70  on  the  28th  March,  1967  and  state:

 voiformity  in  the  rates  of  sugar;
 (a)  whether  any  decision  has  since  heen  taken  in  regard  to  the  proposal  to  bring

 (b)  if  80,  the  broad  details  thereof;  and

 {c)  if  not,  the  reasons  therefor  ?

 Minister  of  State  in  the  Miaistry  of  Food,  Agriculture,  Commanity  Development  and
 Cooperation  (Shri  Annasahib  Shinde):  (a)  No  Sir

 (6)  Does  not  arise.

 (c)  The  matter  is  still  under  consideration.
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 1869  लिखित  उत्तर

 भारतीय  खाद्य  निगम

 9316.  sit  ईदवर  रेड्डी  डा०  राम

 श्री  मच  लियये

 थ्रो  स०  समो ०  बाज़ों

 क्या  खाद्य  तथा  कृषि  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  ते  भारतीय  खाद्य  निगम  की  कार्यप्रणाली  का  पुनर्विलोकन

 क्या

 यदि  तो  उस  का  क्या  निष्कर्ष  निकला  और

 (7)  निगम  की  कायेप्रसाली  में  सुधार  लाने  के  लिये  कया  कोताही  की  गई  है  ?

 सामुदायिक  विकास  तथा  सहकार  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्रो  भ्रन्नासाहिब

 :  से  खाद्य  निगम  के  कार्यचालन  की  ऐसी  कोई  औपचारिक  समीक्षा  नहीं

 की  गई  है  लेकिन  सरकार  खाद्य  निगम  के  कार्यकलापों  पर  निरन्तर ध्यान  रखती  |

 कोलोन  में  जहाज  बनाने  का  दूसरा  कारखाना

 9317.  श्री  श्रादिचन  श्री  संगलायुमाडोम

 sit  एथोस :  श्री  वासुदेवन नायर  :

 थो  :  थ्री  नायवर  :

 क्या  परिवहन तथा  नौवहन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 कोचीन में  जहाज  बनाने
 का  दूसरा  कारखाना

 स्थापित  करने
 के

 संबन्ध  में  क्या

 waft हुई  और

 इस  बारे  में  केन्द्रीय  सरकार  द्वारा  अब  तक  कुल  कितनी  धनराशि  व्यय  की

 गई हे  ?

 परिवहन  तथा  नौवहन  मंत्री  वी०  के०  कार  (*)  और  मेसी

 मित्सुबिशी  हेवी  इंडस्ट्रीज  लिमिटेड  द्वारा  पेश  की  गई  परियोजना  रिपोर्ट  और  हमारे  तकनीकी

 विशेषज्ञों
 की  उस  पर  की  गयी  टिप्पणियों  की  परीक्षा  पुरी  हो  गयी  ।  इस  संबंध  में  अगली

 कार्यवाही सरकार  के  विचाराधीन  है  ।

 अब  तक  2.64  लाख  रुपये  का  व्यय  हुआ  है  ।

 चोरी  उद्योग का  लागत  ढांचा
 क  318.  oft  चिश्ती  सिश  :

 श्री  घी रेन् द्रनाथ :
 थी  सा०  तिवारी :  श्री  क०  प्र०  सिंह
 श्री  काशीनाथ  पाण्डे  :  sil  प्र०  के०  देव

 क्या  साथ  तथा  कृषि  मंत्री यह  बताने  की  कृपा  करेंगे कि  :

 क्या यह  सच  है  कि  सरकार  चीनी  उद्योग  के
 लागत  ढाचे  के  बारे  में  नईं  जांच

 का  आदेश  देने  के  प्रस्ताव  पर
 विचार  कर  रही  और

 1377



 Written  Answers  Jyais  tha Wa  16,
 1889  (Sake)

 a

 यदि  तो  उसका  क्या  है  ?

 सामुदायिक  विकास  तथा  सहकार  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  (४  भ्रन्नासाहिष
 :  और  जी  हाँ  |  इस  सम्बन्ध  में  चीनी  उद्योग  से  प्राप्त  एक  प्रस्ताव  पर

 परकार विचार  कर  रही  है  ।

 Compensation  To  Bus  Accident  Victims
 *319,  Sari  Ram  Gopal  Shalwale

 Shri  O.  P.  Tyagi
 Will  the  Minister  of  Transport  and  Shipping  be  pleased  to  state  :

 (a)  whether  it  is  a  fact  that  compensation  is  paid  to  passengers  involved in  rail
 accidents;

 (b)  whether  itis  2  2150  afact  that  oo  compensation  is  paid  tothe  passengers
 involved  in  bus  accidents;

 (c)  if  so,  the  reasons  therefor,  and

 (1)  The  action  taken  to  pay  adequate  compensation  to  passengers  involved  in  bus
 accidents  ?

 The  Minister  of  Transport  and  Shipping  (Dr.  K.  R.  V.  Rao)  :  (8)  Yes.

 (b)  to  (d)  There  are  provisions  in  chapter  VIII  of  the  Motor  Vehicles  Act,
 1939,  dealing  with  compulsory  insurance  of  Moter  Vehicles  against  third  party  risks,  to

 ensure  payment  of  compensation  to  victims  of  road  accidents,  or  their  legal  heirs,
 where  a  decree  is  passed  in  theirfavour  by  a  court  of  competent  jurisdiction  or  where

 compensation  15  award:d¢  by  a  Motor  Accidents  Claims  Tribunal.

 गेहूं  सम्बन्धी कृषि  आयोग का  प्रतिवेदन

 320.  थी  दी०  do  शर्मा  श्री  शारदा  नन्द :

 श्री  यशपाल सिंह  :  श्री  देवकी  नन्दन  पटो दिया  :

 श्री स०  व्र ०  सामन्त :  थ्री  हम

 श्रीमती  तारकेश्वर  सिन्हा  :  श्री  do  go  देसाई  . e

 श्री  रा०  स्व०  विद्यार्थी  :  ait ०  Mo  प्रसाद :

 st  श्रोॉंकार लाल  बैरवा  :

 क्या  खाद्य  तथा  कृषि  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 कृषि  मुल्य  आयोग ने  1967-68  की  फसल  के  लिए  गेहूं  सम्बन्धी नीति  के

 धारे  में  अपने  प्रतिवेदन  में  क्या  सिफारिशें  की

 सरकार ने  किन
 सिफारिशों  को  स्वीकार  कर

 लिया  है  और  उन्हें  क्रियान्वित

 करने  के  लिये  क्या  कार्यवाही  की  गई  और

 सरकार ने  किन  सिफारिशों  को  स्वीकार  नहीं  किया  है  और  इसके  क्या

 area  हैं
 ?

 सामुदायिक  विकास  तथा  सहकार  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  श्रन्नासाहिब

 सभा  पटल  पर  एक  विवरण  रखा  जाता  है  |  पुस्तकालय  में  रखा  गया  देखिये

 संख्या  एल०  eto  527/67]
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 कौर  एक  विवरण सभा  के  पटल  पर  रखा  जाता  में  रखा
 गया  देखिये  संख्या  एल०  टी०  528/67]

 Committee  to  Study  Land  Requisition  Laws

 *  321.  Shri  Sidheshwar  Prasad
 Shri  Ram  Kishan  Gupt:
 Shri  Randhir  Singh  :

 Will  the  Minister  of  Food  and  Agriculture  be  pleased  to  state  :

 (a)  whether  itis a  fact  that  Government  have  decided  to  constitute  a  committce
 of  the  representatives  of  the  Centre  and  States  to  consider  the  land

 requisition  laws;

 (b)  ्  so,  the  terms  of  reference  of  the  Committee;  and

 (c)  the  aames  of  the  members  of  the  Committee  ?

 The  Minister  of  State  in  the  Ministry  of  Food,  Agriculture,  Community  Develop-
 ment  and  Cooperation  (Shri  Annasahib.  Shinde):  (a)  Yes,  Sir,  The  Hon.  Member  is
 perhaps  referring  the  proposal  of  setting  up  of  committee  on  Land  Acquisition  Act  1894,

 (b)  and  {c)  The  matter  is  under  consideration.

 खाद्य  पदार्थों  को  चोरी-छिपे  ले  जाना

 *  322.  श्री  समर  गुह
 :

 क्या  खाद्य  घौर  कृषि  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि
 :

 क्या  यह  सच  है  कि  हाल  ही  में  सिक्किम  और  दार्जिलिंग  सीमाओं से

 नमक  तथा  अन्य  खाद्य  पदार्थों  की  चोरी  छिपे  चीन  अधिकृत  तिब्बत  में  ले  जाने  के  मामलों

 में  वृद्धि हो  गई

 कया  यह  भी  सच  है  कि  चीनी  एजेन्टों  की  सांठगांठ से  भारतीय  व्यवसायियों ने  इन

 पहाड़ी  क्षेत्रों  में  चोर  बाजारी  के  कुछ  केन्द्र  स्थापित  किये  और

 यदि  तो  सरकार  ने  चोर  बाजारी  करने  वालों  को  उन्हें  शिक्षाप्रद दण्ड

 देने  तथा  इस  प्रकार  चोरी-छिपे  माल  ले  जाने  की  वारदातों  को  रोकने के  लिये  क्या  कार्यवाही
 की  ह ै?

 सामुदायिक  विकास  तथा  सहकार  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  श्रन्नासाहिब
 :

 जी  नहीं  ।  जहां  तक  सरकार  को  मालूम  है  यह  सच  नहीं है  ।

 सरकार  के  पास  ऐसी  कोई  सूचना  नहीं है  ।

 प्रश्न  ही  नहीं  उठता
 ।

 वाई काउन्ट  विमान

 *  323.
 श्री  जगन्नाथ राव  जोशी  :

 क्या  पेंशन  तथा
 matin  उड्डयन  मंत्री  यह  बताने  की  करेंगे  कि  :
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 क्या यह  सच  है
 कि  1966-67  में  वाई काउन्ट  विमान  चलाने

 के  कारण  इंडियन

 एयरलाइन्स  कारपोरेशन  को  एक  करोड़  और  ग्यारह  लाख  रुपये  की  हानि  उठानी  और

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  हैं  ?

 पर्यटन  तथा  असैनिक  उड्डयन  मंत्री  कर्स  और  1965-66

 के  दौरान  इंडियन  एयरलाइन्स  कारपोरेशन  द्वारा  arene  विमानों  के  परिचालन में
 111.61  लाख  रुपये  का

 घाटा  हुआ
 ।

 मुख्य  (  ट्रक  रूट्स  )  पर  खारवेल  विमानों

 परिचालन  प्रारंभ  करने  के  वाइकाउंट  विमानों  को  अधिकतर  अल्प दूरी  वाले  क्षेत्रीय

 amt  पर  परिवर्तित  कर देना  पड़ा  ।  क्षेत्रीय  मार्गों  पर  कम  लदान होने  के  कारण आय
 में

 कमी  हुई
 ।

 यह
 और  परिचालन-व्यय में

 दोनों  मिलाकर  मुख्यतया  इस  घाटे
 के  लिये

 उत्तरदायी  हैं  ।

 साल  माड़ा  दरें

 ७५25.  शी  इन्द्रजीत  गुप्त  :

 श्री  रामकिशन  गुप्त  :

 बया  परिवहन  तथा  नौवहन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे कि  :

 क्या  अमरीकी  जहाज-मालिकों  के  सम्मेलन  में  माल  भाड़े  की  दरों  में  वृद्धि
 करने

 का
 निरांय  किया  गया

 यदि  तो  इसके  +  परिणामस्वरूप भारत  का  आयात  खर्चे  कितना  बढ़  जाने
 की

 संभावना  भौर

 सरकारी  स्तर  पर  तथा  व्यापारिक  स्तर  पर  हमारे  व्यापार  सन्तुलन पर  होने  वाले

 संभावित  कुप्रभाव
 को

 रोकने  के  यदि  कोई  कार्यवाही
 की

 गईं  तो
 क्या

 ?

 परिवहन  तथा  नौवहन  मंत्री  ato  क े०  कार  ato  भारत-यूएएस  ए

 व्यापार  करने  वाली  तीन  निम्न  कान्फ़्रैंसों ने  प्रत्येक के  सामने  सुचित  तिथियों  से  अपने  भाड़े

 की  दर  बढ़ाते  का  अभिप्राय  घोषित  किया  है  :

 1-7.67 (१)  वेस्ट कास्ट आफ  इंडिया  और  पाकिस्तान ।  यू  एस ए  काग्रेस

 (२)  ईस्ट  कोस्ट  आफ  इंडिया  और  ईस्ट  पाकिस्तान ।  यु  एस  कान्फ्रेंस a

 (३)  सीलोन  एण्ड  बर्मा  आउट  ज  काट  कॉन्फ्रेस  1-7.67

 प्रारंभिक  प्राक्कलनों  से  सुचित  होता  है  कि  यदि  प्रस्तावित  दरें  स्वीकार  की  गई  तो  हमारे

 आयात  बिल  में  875000 डालर  की  वृद्धि  होगी  ।  सरकार  द्वारा  तथा  विभिन्‍न  व्यापार  संगठनों

 द्वारा  संबद्ध  सम्मेलनों  से  विरोध  प्रकट  किया  गया  है  ।  कान्फ़्रैंसो ंके  साथ  इस  मामले में

 चीत  की  जा  रही  है  ।
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 दिल्‍ली  gra  योजना  द्वारा  दूध  की  सप्लाई

 ¥  226.  भी  कंवर  लाल  गुप्त  श्री  रा  Alo  मानती

 श्रीमती  तारकेश वरी  सिन्हा  flea  कभार  चोरों

 थी  प्र ०  क थी  यशपाल सिह
 श्री स०  चे  साबित

 क्या  छाद्य  तथा  ता |  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  यह  सच  है  कि  दिल्‍ली  ger  योजना  की  दूध  की  सप्लाई  कम  हो  गई  है

 क्या  यह  भी  सच  है  कि  सरकार  का  विचार  दूघ  के  भाव  बढ़ाने  का  है

 क्या  यह  भी  सच  है  कि  दिल्ली  के  हजारों  लोगों  ने  दिल्‍ली  दुग्ध  योजना से  प्रार्थना

 की
 है  कि  उन्हें  दूघ  दिया  और

 यदि  तो  उनकी  मांग  पुरी  करने  के  लिए  सरकार  का  क्या  कार्यवाही  करने  का

 विचार है  ?

 सामुदायिक  विकास  तथा  सहकार  मन्त्रालय
 में  राज्य  मन्त्री  ae

 साहिब  :  (=)  कार्ड/टोकन  वालों को  दूघ  सप्लाई  किया  जा  रहा  दूघ  की

 कथा के  कारण  काउन्टर-बिक्री रोक  दी  गई  थी  ।

 इस  पर  विचार  किया  जा  रहा  है  ।

 जी  हां  ।

 एक  विवरण  सभा  के  पटल  पर  रख  दियाਂ  गया है  ।

 विवरण

 (1)  दूध  सप्लाई  करने  वालों  के  साथ  फर्म  के  अनुबन्ध  हुए  जिसके  अनुसार  यदि  विभिन्न

 मौसमों  में  दूध  की  स्वीकृत  मात्रा की  सप्लाई  हुई  तो  5  रुपये  प्रति  क्विन्टल
 के  हिसाब  से  जुर्माना  होगा  ।

 (2)  दूघ  सप्लाई  करने  बालो ंके  कमीशन  का  पर  1967  से  बढ़ा  दिया
 गया है  ।

 (3)  योजना  का  उपलब्धि  क्षेत्र  बढ़ा  दिया  गया  करनाल  से  लगभग  20  मील

 दूर  हरियाणा  में  दूघ  की  विभागीय  उपलब्धि के  लिए एक  नया  उपलब्धि  क्षेत्र  ले

 लिया गया  है  ।

 (4)  परिवहन  को  सरल  बनाने  तथा  दूध  एकत्रित  करने  के  20  दूघ  10

 टेंकर
 तथा  5

 जीप  खरीद
 ली

 गई
 (5)

 दिल्‍ली  goa  योजना
 के  मिल्क  शैड  के  लिए  एक  पशु  विकास  कार्यक्रम

 स्वीकृत  टिकिया  गया  इस  कार्यक्रम
 >-

 फलस्वरूप  wafer  क्षेत्रों  में  दस

 उत्पादन  में
 बृद्धि  होने  की  सम्भावना  है  ।
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 (6)  दिल्‍ली  प्रशासन  द्वारा  17-5-67  से  पनीर  तथा  दुग्ध  पदार्थों  के

 निर्माण  तथा  बिक्री  पर  प्रतिबन्ध  लगा  ‘feat  गया  है  जिससे  योजना  को

 दूध  की  सप्लाई  कायम  रखने  में
 सहायता  मिली  है  ।

 पटसन  तथा  मोटे  अनाज  के  समर्थन  मूल्य

 4327.  श्री  मघ  लिमये  :

 at  दो०  चं०  शर्मा

 श्री  काशीनाथ  पाण्डे  :

 क्या  खाद्य  तथा  कृषि  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 (=)  क्या  यह  सच  है  कि  सरकार  ने  धान  और  मोटे  अनाज  के  नये  समर्थन  मूल्य

 घोषित  किये

 क्या  ये  मूल्य  किसानों  की  उत्पादन  लागत  को  ध्यान  में  रख  कर  निर्धारित  किये

 गये  और

 केन्द्रीय  सरकार  तथा  विभिन्‍न  राज्य  सरकारों  के  खाद्य  उत्पादन  तथा  वसूली

 यानों  पर  क्या  प्रभाव  पड़ेगा  ?

 सामुदायिक  विकास  तथा  सहकार  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  mat  साहिब

 :
 जी  att

 जी  हां  |

 न्यूनतम  सामान्य  मूल्य  जोकि  गत  वर्ष  के  मूल्यों  की  तुलना में  अपेक्षाकृत  ऊ  चे  स्तर

 पर  निर्धारित  किये  गये  का  खाद्य  उत्पादन  तथा  अधिप्राप्ति  प्रतिमान  पर  अनुकूल  असर  पड़ने

 की  आशी है  |

 पर्यटकों  से  विदेशी  मुद्रा  को  श्राय

 *  328.  शी  जाज  फरनेन्डीज :  श्री  11.0  Alo  साइको :

 ait  ने०  एच०  पटेल :  श्री  त्रिदिव  कुमार  चौधरी  :

 श्री  मधु  लिमय े:  श्री  ह  न  कसक  :

 श्री  स०  त्र ०  सामन्त :  श्री  शोधन  :

 शी  यदा पाल सिह  :  थ्रो  मोहन

 क्या  पर्यटन  तथा  सैनिक  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  भारत  में  आने  वाले  पाठकों  से  होने  वाली  विदेशी  मुद्रा  की  आय  में  कमी हो

 गई

 क्या  इस  कमी  का  कारण  रुपये  का  अवमूल्यन  और

 (7)  पर्यटन  से  आय  बढ़ाते  के  लिये  क्या  कार्यवाही  की  गई  है  ?
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 पर्यटन  तथा  सैनिक  erat  किसी  )
 और  1966  में  और

 इससे  आगे  की  अवधि  में  पर्यटकों  से  होने  वाली  विदेशी  मुद्रा  की  आय  '  का  अनुमान  अभी  उपलब्ध

 नहीं है  ।  इसलिए  पर्यटन से  होने  वाली  विदेशी  मुद्रा  की  आय  पर  अवमूल्यन का  FAT

 प्रभाव पड़ा  है  ।  इसे  किसी  भी  हद  तक  सही-सही  बताना  संभव  नहीं  है  ।

 पर्यटन  से  होने  वाली  आय  में  वृद्धि  करने  के  निए  पेंशन  के  आधारभूत  उपादानों

 के  विनिर्माण  में  तेजी  लाने  का  विचार  है
 ।

 इसमें  होटल  आवास  तथा  परिवहन

 सुविधाओं का  हवाई अड्डे  की  सुविधाओं में  सुधार और  यूरोप से  चार्टर  विमानों  से

 भाने  वाले  पर्यटकों  को  अधिक  बड़ी  संख्या  में  आकर्षित  करने  के  लिए  पर्यटक  बिहार-स्थलों

 का  विकास  सम्मिलित  है  ।  विदेशों में  प्रचार के  प्रयत्नों को  भी  गुणात्मक  तथा

 परिसाणात्मक दोनों  रूपों  से  बढ़ाया  जा  रहा  है  ।

 हवाई  प्रेडो  पर  प्लेटफार्म टिकट

 #329.  श्री  कृष्णार्मृति  श्री  भूषण लाल

 नाम  कवि  शर्मा  श्री  हुकम  चन्द  कछवाय

 श्री  श्रीगोपाल  श्री  ज़गन्ताय राव  जोशी

 श्री  शारदा तन्त्र  थ्री  रामसिंह  श्रायरवाल

 क्या  पर्यटन  तथा  प्र सेनिक  जून  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  सरकार  का  विचार  हवाई  अड्डों  पर  प्लेटफार्म  टिकट  जारी  करने  का  है

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी ब्यौरा  क्या  और

 ऐसी  व्यवस्था  क्यों  की  जा  रही  है
 ?

 पर्यटन  तथा  भ्रसनिक  उड्डयन  मंत्री  करणसिंह
 से

 हां  ।  पालम

 में  यदि  संभव  हुआ  तो  पहली  1967  से  परीक्षण  के  तौर  पर  एक  योजना

 आरंभ  करने  का  विचार  है  जिसके  अनुसार  हवाई  अड्डे  के  देशीय  (  डोमेस्टिक  )  लोगों
 में  प्रवेश

 करने
 पर  प्रति  व्यक्ति

 0.50
 पैसे  का  एक  मामुली  शुल्क  लिया  जायेगा  |  इसका  उद्देश्य

 सैर  करने  वालों  और  अन्य  व्यक्तियों  के  वर्तमान  भारी  आयात  जिसके कि  कारण
 यात्रियों

 के  लिये  सीमित  मात्रा  में  उपलब्ध  सुविधाओं  पर  बड़ा  बो  पड़ता  कम  करना  है  ।

 बिहार  तथा  उत्तर  प्रदेश  के  सूखाग्रस्त  क्षेत्रों  से  saws  ।

 *  330.  कोसती  तारकेश्वर  सिन्हा

 थ्री  मस नो भाई जे०  पटेल

 क्या  खाद्य  तथा  कृषि  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे कि  ॥

 क्या  सरकार  को  पता  है  कि  बिहार
 और  पूर्वी  उत्तर  प्रदेश के  सूखाग्रस्त  क्षेत्रों  ब्र

 भारी  संख्या  में  लोग  प्रयोजन  कर  रहे
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 क्या  सरकार  को  इसका  भी  पता  है  कि  बहुत  से  प्रेरित  व्यक्ति  अपने  परिवारों  को

 छोड़कर भाग  रहे  और

 (a)  सरकार  यह  सुनिश्चित करने  के  लिए  क्या  कार्यवाही कर  रही है  कि  इस  प्रकार

 छोड़े  गए  परिवारों  को  कोई  कठिनाई  न  हो
 ?

 कृषि, । औ  सामुदायिक  विकास  तथा

 सहकार  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  wen  साहिब

 दिन्दे) : (क) ओ
 :  ओ

 र  :  भारत  सरकार  को  बिहार और  उत्तर  प्रदेश  के  सुखे  से  प्रभावित  क्षेत्रों

 थै  बड़े  पैमाने  पर  लोगों  के  दूसरे  स्थानों  पर  जाने  के  बारे  में  कोई  रिपोर्ट  नहीं  मिली है  ।  दोनों

 राज्य  सरकारों  से  वास्तविकता  बताने  के  लिये  कहा  गया  था  ।  उत्तर  प्रदेश  सरकार ने  सुचित

 किया  है  कि  पूर्वी  उत्तर  प्रदेश  में  सुखे  की  स्थिति  के  कारण  लोगों का  कोई  प्रतिजन नहीं  हुआ

 है  ।  बिहार  सरकार  से  सुचना  प्राप्त  होने  पर  सभा  के  पटल  पर  रख  दी  जाएगी ।

 wear  ही  नहीं  उठता  |

 Installation  of  Tube-Wells  in  South  Bibar

 1493.  Shri  Sidheshwar  Prasad  Will  the  Minister  of  ood  aud  Agriculture  be

 pleased  to  state

 (a)  whether  any  work  regarding  the  installation  of  exploratory  tube-wells  in  the
 South  Bihar  areas,  pacticularly  in  Patna  and  Gaya,  has  been  carried  out

 if  so,  details  thereof (b)

 (e)  if  not,  the  reason  for  neglecting  these  areas;  and

 (d)  the  number  of  experimental  tube-wells  installed  in  various  States  during  last
 one  year  ?

 The  Minister  of  state  in  the  Ministry  of  Food,  Agricultere,  Community  Development
 and  Cooperation  (Shri  Annasahib  Shinde)  :  (a)  :  The  Exploratory  Tube-wells  Organtf-
 sation  in  the  course  of  groundwater  exploration  drilled  6  exploratory  bores  in  Gaya  dis-
 trict,  of  which  2  proved  successful,  Subsequently,  the  Organisation  drilled  106  production
 tubewells  in  the  districts  of  Gaya,  Patna  and  Shahabad  as  detailed  below

 District  No,  of  bores  drilled  No.  of  bores  proved  successful

 Gaya  176.0  61

 Shahabad  20  19
 Patna  10  10

 Total  106  90

 (c  Does  not  arise,  as  besides  exploration  carried  out  in  Gaya  district,  the  Organi-
 sation  is  engaged  jin  the  construction  of  production  tubewells  in  the  drought  affected
 areas  of  Shahabad  and  Gaya  under  which  scientific  data,  similar  to  exlporation  for  the

 assessment  of  ground  water  potentiality  of  the  region,  may  become  available

 (dy  During  the  last  one  year  the  Organisation  has  been  engaged  in  the  drilling  of
 production  tubewells  mostly  inthe  scarcity  areas  of  Rajasthan,  Gujarat  and  drought
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 affected  areas  of  U.P.  and  Bihar.  The  details  of  production  tubewells  drilled  by  the

 Organisation  during  1966-67  are  as  given  below :

 State  Total  number  of  bores  drilled  Number  of  successful  bores

 Bihar  78
 Delhi  8

 Gujarat  20  19
 Maharashtra  6

 Rajasthan  42  26
 U.P  35  33

 Total  189  158

 हरियाना के  लिये  चीनो  का  कोठा

 1494,  st  रामकृष्ण गुप्त  :  कया  खाद्य  तथा  कृषि  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि
 !

 1967  से  1967  तक  हरियाना  राज्य को  चीनी का  कितना

 कोटा  दिया  गया  और

 उपरोक्त  अवधि  में  हरियाना  ने  कितनी  चीनी  मांगी  थी
 ?

 सामुदायिक विकास  तथा  सहकार  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्रो  (  sit  प्रप्ञासाहिब

 fara )

 1967  5000  मीटर  टन

 1967  5000  us

 1967  3600  ह

 at  1967  3600  पी

 जनवरी और  फरवरी  में  6560  मीटरी टन  प्रति  मास  और  ard  और  अप्रैल

 1967  में  5000  मीटरी  टन  प्रति  मास  ।

 feet  के  पुर्जों  के  श्रायात  पर  प्रतिबन्ध

 1495.
 at  बाबूराव पटेल  :  क्या  खाद्य  तथा  कृषि  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  ॥

 क्या  सरकार  को  पता  है  कि  उचित  तथा  अत्यावदयक  मामलों  में  भी  लाइसेंस  देने  में

 अनावश्यक  विलम्ब
 किये

 जाने  तथा  पुर्जों के  आयात पर  अनुचित  प्रतिबन्ध लगाने  के  कारण
 सेंकड़ों ट्र  कटर  बेकार  पड़े  गौर

 यदि
 तो

 इस  स्थिति
 को

 सुधारने  के  लिये  सरकार  का  क्या  कार्यवाही  करने  का
 है  ?
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 सामुदायिक  विकास  तथा  सहकार  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  मन्नात  fe

 शिन्दे) : (क) :  शिकायतें  प्राप्त  हुई  हैं  कि  कुछ  ट्रैक्टर  फालतू  पुर्जों आदि  के  अभाव के  कारण

 बेकार  पड़े  हैं  ।  फालतू  पुर्जों  के  आयात  पर  कोई  प्रतिबन्ध  नहीं  है  ।

 पुर्जों  की  आयात  सम्बन्धी  नीति  निम्न  प्रकार  से  उदार  कर  दी  गई  है

 (1)  एस्टेब्लिशड  आयातकर्ता  को  बैस्ट  ईयर  के  आयातों  का  40  प्रतिशत  तक  कोटा

 लाइसन्स की  अनुमति  है  |

 (2)  हूँ  क्टर  gat  की  विशेष  आवश्यकताओं के  लिए  ट्रक्टर  मालिकों की  प्रार्थना  पर

 विचार  किया  जाता  है  यदि  उनकी  आवश्यकताएं  एस्टेब्लिशड  आयात कर्ताओं

 से  पुरी  नहीं  होती  ।

 (3)  आयातकर्त्ताओं  को  तथा  लाइसेन्स  भी  जारी  किए  जाते  हैं  ।

 (1)  राज्य  सरकारों  को  सलाह  दी  गई  है  कि  वे  इन  Abid a  को  दूर  करने  के  लिए

 कृषि  निदेशालय  में  स्थापित  करें

 (11)  राज्य  सरकारों  वर्कशाप  सम्बन्धी  सुविधाए  देने के  प्रश्न  पर  विचार  किया  जा

 देश  में  नलकूप

 श्री  algae  पटेल  :  क्या  खाना  तथा  कृषि  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि
 :

 देश  में  राज्यवार  कितने  नलकूप  काम  नहीं  कर  रहे

 एक  नलकूप  लगाने  पर  कितनी  लागत  आती

 क्या  कारण  है  कि  नलकूपों
 का

 उपयोग  नहीं  किया  जाता

 चालू  वित्तीय  वर्ष  में  नलकूप  लगाने  के  लिए  कितनी  राशि  नियत
 की

 गई

 विदेशी  सहयोग  से  कितने  नलकूप  लगाये  गये  और

 कितने  नलकूपों  का  पानी  सिंचाई  के  लिए  प्रयोग  किया  जाता  है  तथा  उसके  लिए

 शुल्क  की  दरें  कया  हैं
 ?

 सामुदायिक  बिकास  तथा  सहकार  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  mea  साहिब

 :  कौर  :  राज्य  सरकारों  से  जानकारी  मांगी  or  रही है  और  मिलते

 ही  सभा  पटल  पर  रख  दी  जायेगी  ।

 नलकूप  की  खुदाई  का  व्यय  उसके  गहराई  तथा  उसकी  खुदाई  के  स्थान  पर

 निर्भर  करता  है  ।  गैर  सरकारी  नलकूपों  के  लिए  यह  व्यय  5000  रुपए  से  15000  रुपए  प्रति

 नलकूप  तक  होता  है  जिसमें  नलों  व  पम्प  सेटों  का  व्यय  भी  शामिल

 है  ।
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 राजकीय  नलकूपों  पर  आने  वाला  व्यय  औसतन  1.00  लाख  रुपए  प्रति  नलकूप  हैं  जिसमें

 पम्प  नलकूप  जल  ट्रांसमिशन  तथा  बिजली  की  व्यवस्था

 शामिल है  ।

 नलकूपों  के  काम  में  न  लाने  का  मुख्य  कारण  नलकूप  के  स्थान  पर  बिजली  का  न

 होना  तथा  फीडर  चैनलों व  पम्प  सेटों  का  उपलब्ध न  होना  है  ।

 मौजूदा  तरीके  के  अनुसार  राज्य  सरकारों  को  दी  जाने  वाली  सहायता  सिंचाई

 के  मुख्य  elds  के  अंतगर्त  दी  जाती  है  न  कि  इस  शीर्षक  के  अंतगर्त  आने  वाली  नलकूप  आदि

 अलग-अलग  योजनाओं  के  लिए  अलग  रूप  से  ।  फिर  भी  योजना  आयोग  के  सलाहकारों  द्वारा

 विभिन्‍न  राज्यों  का  दौरा  करने  के  पश्चात  ही  1967-68  के  लिए  लघु  सिंचाई  कार्यक्रमों के

 avert  के  विषय  में  अन्तिम  faata  किया  जायेगा  ।

 पर्यटकों  के  लिये  विमान  चार्टर  करना  |

 1497  थ्रो  वीरेन्द्र  कुमार  माह  :  क्या  पर्यटन  तथा  सैनिक  उड्डयन  मंत्री  यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे  कि
 :

 क्या  यह  सच  है  कि  faa  कुछ  महीनों  में  इंडियन  एयरलाइन्स  कारपोरेशन  को

 50  अवसरों पर  प्रेक्षकों  के  लिये  विमान  चार्टर  करना  अस्वीकार  करना  पड़ा  जिससे  लाखों  रुपये

 की  दीदी  मुद्रा  की  हानि  हुई  ;  और

 (a)  यदि  तो  इसके  क्या  कारण  हैं
 ?

 पर्यटन  तथा  इसे  निक  उड्ड्यन  मंत्री  :  और  पिछले  दो

 wert  में
 चंद  डायन  एयरलाइन्स  कारपोरेशन  ने  पर्यटकों  के  लिए  एक  भी  अवसर  पर  विमान

 चार्टर  करना  अस्वीकार  नहीं  किया  ।

 हरियाना में  खाद्यान्न  के  मुल्य

 1498.  al  बीरेन्द्र  कुभार  शाह  :  बया  खाद्य  तथा  कृषि  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 wey

 नई  फसल  आने  के  बावजूद  हरियाना  राज्य  में  खाद्यानों
 के  मुल्य  में  कितनी  वृद्धि

 हुई  दै

 इस  मूल्य  वृद्धि  के  क्या  कारण  हैँ  ;  और

 yea  वृद्धि  को  रोकने  के  लिये  सरकार  द्वारा  क्या  कार्यवाही की  गई  है  ?

 सामुदायिक  विकास  तथा  सहकार  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  (at  श्रन्नासाहिब
 नई  फसल  के  आने  मार्च  और  1967  में  हरियाना  र  राज्य  में  गेहूँ  और

 न  खानों  के
 car  घाजार  भावों  में  गिरावट  आयी  है  ।  केवल  1967 के  महीने  में  इ
 भावों

 में  इस
 महीने  की  18  तारीख  तक  बढ़ोतरी  का  रुख  रहा  लेकिन इसके  बाद इन  भावों  में

 गिरावट की  प्रवृति  आयी  है
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 और  (7)  :.  प्रश्न ही  नहीं  उठते  ।

 खाद्यान्न  को  झ्रावइ्य  कता

 1499.  श्री  नो ति राज  fag  abet  :  क्या  खाद्य  तथा  कृषि  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे कि  :

 अन्तर्राष्ट्रीय  मानक  के  अनुसार  प्रत्येक  मनुष्य  की  खाद्यान्न  की  वार्षिक  आवश्यकता

 कितनी है  ;

 कितने  प्रतिष्ठित  लोगों  को  खाद्यान्न  की  आवश्यकता  होती  है  ;

 देश  में  प्रति  व्यक्ति  खाद्यान्न  की  दैनिक  आवश्यकता  कितनी  और

 कपा  यह  आवश्यकता  अन्तर्राष्ट्रीय  मानक  से  अधिक  है  ?

 सामुदायिक  विकास  तथा  सहकार  मंत्रालय  में  राजय  मंत्री  (zit  श्रन्नासाहिब

 प्रत्येक  मनुष्य  की  खद्यान्नों  की  वार्षिक  आवश्यकता  कितनी  है इस  सम्बन्ध  में  को  ईं

 aaa  मानक  निर्घारित  नहीं  है  ।  प्रत्येक  देश  में  खाद्यान्नों  की  खपत  भिन्न-भिन्न  है

 भारत  में  प्रत्येक  व्यक्ति  को  खाद्यान्न  चाहिये

 भारत  में  प्रति  व्यतीत  खाद्यान्नों  की  दैनिक  आवश्यकता  भी  समान  नहीं  है  ।  मनुष्य

 की  खाद्यानों  की  आवश्यकता  उसकी  भोजन  सम्बन्धी  वह  ब्यक्ति  ग्रामीण

 अथवा  कस्बा  या  दाहर  आदि  में  रहता  पर  निसार  करती  है  ।

 अन्तर्राष्ट्रीय  मानक  तथा  भारतीय  मानक  के  न  होने  के  कारण  यह  बताना  सम्मव

 नहीं  है  कि  भारतीय  मानक  भन्तर्रा्ट्रीय  मानक  से  अधिक  हैं  ।

 जहाज  तथा  उनका  टन  भार

 1500.  थी  बाबूराव  पटेल  :  क्या  परिवहन  तथा  नौवहन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे  कि  :

 31  1967  को  भारत  में  किस  किस  श्रेणी  के  कितने  जहाज  ये  तथा  उनकीं

 टन  भार  क्षमता  कितनी

 विभिन्‍न  नौवहन  समवायों  के  नाम  क्या  हैं  तथा  प्रत्येक  समवाय के  पास  अथवा

 उनके  नियंत्रणाधीन न  जहाजों  की  संख्या  और  टन  भार  क्षमता  कितनी  और

 उन  भागों  तथा  देशों  के  नाम  क्या  है  जहाँ  ये  जहाज  जाते  हैं  और  उनका

 बार  ब्यौरा  नया  है  ?

 परिवहन तथा  नौवहन  ग्रो  थी०के०श्रार०वी
 :  से  अपेक्षित

 सूचना  देने  वले  तीन  विवरण  संलग्न हैं  ।  [  पुस्तकालय में  रखे  देखिये
 संख्या  एल०  टो

 ०

 529/67  |

 भारतीय  ata  निगम  ।

 बाबूराव  पटेल  :  क्या  खाद्य  तथा  कृषि  मंत्री  यह  बताने की  कृपा  करेंगे  कि

 भारतीय  खाद्य  निगम  जब  से  यह  बना है  तब से  अब  तक  कितने अनाज  की

 बसूली  और  वितरण  mal  हुए  att



 लिखित
 उत्तरਂ

 16  1889

 देश  की  विषय चाय  स्थिति  सुलझाने  में  भारतीस  खाद्य  निगम ने  क्या  सहयोग

 दिया है  ?

 ara,  सामुदायिक  विकास  तथा  सहकार  शिवालय  में  राज्य  मंत्री  श्न्नासाहिब
 :  भारतीय  खाद्य  निगम  ने  अपने  अस्तित्व  में  आने  से  30-4-1967  तक

 मग  26.5  लाख  मीटरी  टन  खाद्यान्न  खरीदे  हैं  ।  निगम  विभिन्‍न  राज्यों  में  खाद्यान्नों  नगी

 दारी का  काम  या  तो  राज्य  सरकारों  की  ओर से  या  अन्य  राज्यों  को  निर्यात  करने  के  लिये

 करता  इस  अवधि  में  निगम  द्वारा  वितरित  की  गई  खाद्यान्नों  की  मात्रा  के  ब्यौरे  sat  प्रेस

 हैं  ।

 खाद्य  निगम  की  स्थापना  खाद्यान्नों  की  खरीददारी  और  वितरण  करने  के  लिये

 कारी  क्षेत्र  की  एक  एजेन्सी  के  रूप  में  कार्य  करने के  लिये  की  गयी  है  जो  कि  देश की  खाद्य

 समस्या इल  करने  के  लिये  सरकार  द्वारा  किये  गये  उपायों  में  केवल  एक  उपाय  है  ।

 Crop  Credit  Scheme

 1502,  Shri  D.S.  Patil  :  Will  the  Minister  of  Food  gand  Agriculture  be  pleased  to
 state  १

 (a)  whether  crop  loans  scheme  has  been  implemented  in  al}  the  States  of  the
 country;  an

 (b)  ifso,  the  names  of  those  States  and  since  when  it  has  been  insplemenated  ?
 The  Minister  of  State  in  the  Ministry  of  Food  Agriculture,  Community,  Development

 and  Cooperation  (Shri  Annasahib  Shinde)  :  (a)  ;  and  (b)  :  A  statement  is  appended.

 Progress  in  implementation  of  Crop  Loan  System

 Andhra  Pradesh  Implemented  from  Kharit  1966.
 2.  Assam  Beginning  has  becn  made  in  IADP  and  HVP

 areas.
 3.  Bihar  Beginning  has  been  made  in  JADP  and  HVP

 areas.  The  scheme  is  to  work  throughout  the
 State  from  Kharif  1967,

 Gujarat  Crop  loan  system  in  operation  for  a  long  time.
 5,  Jammu  &  Kashmir  Beginning  has  been  made  in  IADP  and  HVP

 areas,
 6.  Kerala  Implemented  from  Rabi  1966,

 Madras  Crop  loan  system  in  a  modified  form  is  .in
 operation,

 Madhya  Pradesh  Implemented  trom  Kharif  1966  in  certain
 districts  and  in  other  districts  from  Rabi  1966,

 9,  Mysore
 10,

 lntroduced  from  Kharif  1966  in  some  districts,
 Maharashtra  Crop  loan  system  in  operation  for  a  long  time,

 11  Orissa  Introduced  partially  in  selected  districts  in
 Kharif  1966  and  being  implemented.  throughout

 12
 the  State  from  Kharif  1967.

 Punjab  &  Haryana  The  scheme.  in  a  modified  form  introduced

 13  Rejasthan
 from  Kharif  1966.

 14  Introduced  from  Kharif  1966.
 Uttar  pradesh

 Implemented  from  Kharif  1966  in  HVP  areas

 ind
 being

 introduced in  other  areas  from  Kharif
 1 13.  West  Bengal  Partially  implemented  in  2  districts  form  Kharif
 1966  and  being  extended  to  the  entire  State
 from-Kharif  1967.

 16,  Nagaland  No  decision,  yet  to  introduce  the  system.
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 दिल्ली  भें  सड़क  कर  फीस  की  उगाहो

 1503.  श्री  डी०  एन ०  देव  :  क्या  परिवहन तथा  नौवहन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे
 कि

 क्या  दिल्‍ली  में  गाड़ियों  के  मालिकों  को  दिल्‍ली  के  डाकखाने  में  सड़क  कर  जमा  करने

 की  सुविधा  देने  का
 विचार

 और

 यदि  तो  इस  योजना  पर  कब  तक  अमल  किये  जाने  की  सम्भावना  है
 ?

 परिवहन  तथा  नौवहन  मंत्री  वी  के ०  आकर  ato  :  दिल्‍ली

 दिल्‍ली  में  '
 पंजीकृत  की  हुई  समस्त  मोटर  गाड़ियों  डाकघरों  के  ढारा  कर  वसुक  करने  के

 प्रस्ताव  पर  कर  रहा  है  ।

 चूकि  प्रशासनिक  तथा  अन्य  कई  बातें  तय  की  जाती  हैं  ।  अतः  अमी  यह  कहना

 संभव  नहीं  है  कि  तह  कब  से  चालू  किया  जायेगा  ।

 पश्चिम  ams  को  मछली  की  सप्लाई

 1504.  डा०  रानेन  सेन  :  क्या  खाद्य  तथा  ऋषि  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे कि

 केन्द्रीय  सरकार  द्वारा  स्थापित  भारतीय  मत्स्य  निगम  ने  दिसम्बर  1965  से  दिसम्बर  1966  तक

 की  अवधि  में  पश्चिम  बंगाल  को  कितनी  मछली  सप्लाई  की  थी  ?

 सामुदायिक  विकास  तथा  सहकार  मंत्रालय  में  राज्य  मन्त्री  पी  अन्नञासाहिब

 :  1965  से  1966  तक  की  अवधि  में  केन्द्रीय  मत्स्य  निगम  ने  पश्चिम

 बंगाल  को  8,19,047  किलोग्राम  मछली  सप्लाई  की  थी  ।

 Bridge  at  Patwa  over  River  Ganga

 1505.  Shri  Valmiki  Choudhary  :  Will  the  Minister  of  Transport  and  Shipping  be

 pleased  to  state  :

 (a)  when  the  proposal  to  construct  &  bridge  at  Patna  over  the  river  Ganges

 was  made  and  the  cost  of  the  bridge  estimated  at  that  time;

 (b)  the  number  of  times  the  construction  of  the  proposed  bridge  ह  consi-

 dered  during  the  first  three  Five  Year  Plans;

 (c)  whether  it  is  fact  that  every  time  when  the  proposal  was  considered,

 the  estimated  co  st  of  the  bridge  was  assessed  higher;  and

 (d)  the  estimated  cost
 of  the  bridge  assessed  now  1

 The  Minister  of  Transport  and  Shipping  (Dr.  V.K.R.  ४,  Rao):  (9)  to  (d)  The

 proposed  bridge  falls  ona  Btate  Road.  The  Government  of  Bihar  are,  therefore,

 ly  concerns  dwith  all  matters  pertaining  to  this  project.  The  scheme  for  the
 primari
 eonstru  ction  of  this  bridge  has  boen  under  investigation  and  study  by  the  ‘engineers

 of  the  Stat  ७  since  1940.  They  have,  however,  not  been  able  to  finalise  any  scheme  so

 far  because  ‘itis  dependent  upon  the  selection  ofa  suitable  site,  which  is  stiJI  under
 the  State  Government  intimated  that  the  bridge  might  cost Recently,

 about  Rs.  25  crores.
 Prior

 to  this,  no  estimates  of  cost  were  received  from  ithe  State

 Government.
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 Import  of  Rice

 1506.  Shri  Valmiki  Choudhary  :

 Shri  Kashi  Nath  Pandey  :

 Will  the  Minister  of  Food  and  Agriculture  be  pleased  to  state  :

 (a)  whether  Government  propose  to  import  rice  from  abroad  during  1967-68;
 and

 (b)  ifso,  the  emount  of  foreign  exchange  earmarked  for  the  purpose  ?

 The  Minister  of  State  in  the  Ministry  of  Food,  Agriculture,  Community  Development
 (a)  Yos,  Sir. and  Cooperation  (Shri  Annasaheb  Shinde)  :

 (b)  The  amount  of  free  foreign  exchange  likely  to  be  required  is  about  Rs.
 50  erores,

 Legal  Edncation  Council

 1507.  Shri  Ramchandra  Veerappa :  Will  the  Minister  of  Law  be  pleased  to
 state

 (a)  whether  the  jurists  and  legel  experts  have  suggested  that  2  separate
 Legal  Education  Council  should  be  set  up  to  improve  the  standard  of  legal  sducation
 and  to  bring  about  uniformity  in  the  syllabus;  and

 if  so,  (५०४७1 10810 0 5  reaction  thereto ? (b)

 The  Deputy  Minister  in  the  Ministry  of  Law  (Shri  Chavan)  (a)  No  such
 suggestion  has  come  to  the  notice  of  the  Government.

 (b)  Does
 not

 arise,

 खादानों  का  रक्षित  भण्डार

 1508.  at  धि वं चन्द्र  झा  :  क्या  खाद्य  तथा  छुपी  मन्त्री  यह  बताने  की  कपा  करेंगे  कि  :

 क्या  यह  सच  है  कि  भारत  सरकार  के  पास  खाद्यान्नों  का  रक्षित  भण्डार  और

 यदि  तो  उसमें  इस  समय  कितना  खाद्यान्न  जमा  है  ?

 सामुदायिक  विकास  तथा  सहकार  मन्त्रालय  में  राज्य  मंत्रो  अपनाया हित
 :  और  :  भारत  सरकार  के  पास  21  1967  को  खाद्यान्नों  का  कुल  स्टाक

 3,56,000  मीटरी  टन  से  थोड़ा  ज्यादा  था  ।

 बिहार  सें  सहायता  कार्यों  के  लिए  अमरीका  का  उपहार

 1509.  थी  क०  प्र०  fag  देव :  थी  qo  कु०  कापड़िया  :
 थो  प्र०  के ०  aq:  थी  अजमल  खाँ  :
 थ  देवकी  नन्दन  पटो दिया  :

 क्या  बाय  तथा  कुकी  मन्त्री  उधा
 ठ  बत  ने  की  कृपा  करेंगे  कि  :
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 क्या  बिहार  में  सहायता  कार्यों  के  लिये  अमरी  क  सरकार  ने  ata  को  कोई

 विशेष  उपहार  भेजा  और

 (@)  यदि  तो  उसका  ब्यौरा  क्या  है  ?

 सामुदायिक  fasta  तथा  सहकार  मंत्रालय  मे  राज्य  मन्त्री  अन्ञाताहिप

 :  (  और  संयुक्त  राज्य  अन्तर्राष्ट्रीय  विकास  एजेन्सी  ने  भारत  सरकार  को  सुचित

 किया है  वे  yea  में  तथा  अन्य  कुछ  स्वेच्छिक  संगठनों  दवारा  संगठित  किए  गये  आपात

 फीडिंग  कार्यक्रमों  के  लिये  विभिन्न  वस्तुए  भेज  रहे  हैं  ।  इसके  अलावा  संयुक्त  राज्य  सरकार  बिहार

 में  जनसंख्या  के  जरूरतमन्द  वर्गों  में  मुफ्त  बांटने  के  लिये  72,000  मीटरी  टन  बाला हार

 प्रोटीन  युक्त  बनाने  के  लिए  एक  आयोजना  में  सहयोग  दे  रही  है  ।  इसके  लिए  उन्होंने  लगभग

 50,000  सीटरी  टन  कार्नमील  और  लगभग  9,000  मीटरी  टन  सलाद  तेल  मुफ्त  सप्लाई  करना

 i  बाला हार  तयार  करने के  लिये  देश  में  से  लगभग  17,850  सिटी  टन  म  गाली के

 are  की  व्यवस्था  की  जाएगी  और  संयुक्त  राज्य  अन्तर्राष्ट्रीय  विकास  एजेन्सी  ने  इस  प्रायोजना  में

 इस्तेमाल  करने  केਂ  बलिए  मु  गाली  केआर  के  मुल्य  के  बराबर  की  साइलों  अथवा  अन्य

 खाया  देना  सान  लिया

 संयुक्त  राज्य  सरकार  ने  बिहार  में  पीने  का  पानी  कार्यक्रम  के  लिए  रिंगो  को  चलाने  के

 लिए  25,000  डालर  के  फालतू  पुर्जे  मुफ्त  सप्लाई  किये  उन्होंने  26  पेडो जेट  इ  एक्टर  और

 कुछ  मात्रा  में  चेचक  के  टीके  भी  दिये  हैं
 ।

 Sugar  Supply  to  Bihar

 1510.  Shri  Sidheshwar  Prasad  Will  the  Minister  of  Food  and  Agriculture  be

 pleased  to  state

 Rha
 (a)  the  monthly  quota  ofsugar  supplied  to  Bina  r  State  from  January,  1966

 to  April,  1967;

 (b)  the  quantity  of  suger  demanded  by  Bihar  State  during  the  above  period
 and

 end (c)  the  quentity  of  sugér  proposed  to  be  supplied  monthly  for  May,  June

 July,  1967  ?

 The  Minister  of  State  in  the  Ministry  of  Food,  Agriculture  Community  Development
 and  Cooperation  (Shri  Annasaheb  Shinde)

 (a)  January,  1966  to  Maroh,  1966  14,026  tonnes  per  month
 14,918  *  मत April,  1966  to  February,  1967

 March,  1967  1,000  क

 April,  1967  12,000

 {b)  The  Government  of  Bihar  wanted  that  its  monthly  quota  be  continued
 at  14,918  tonnes

 (ec)  Asin  case  of  other  States  the  monthly  sugar  quota  of  Biharhas  been
 reduced.  The  quota  will  be  9,192  tonnes  from  May  onwards

 hav,
 However  ag  Suggested

 by  Bihar  Government,  the  monthly द  allotments ALLY ULUOLALS  May  beau  phased  out  within  the  total

 quantity  earmarked  for  Biha:  rupto  October.  Figures  for  allotments  from  Mey  to  July
 are  as  under.  .
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 May,  1967  12,000  tonnes

 June,  1987  8,230

 July,  1067  7,230  >

 भारतीय  वैज्ञानिक

 1511.  श्री  इन्द्रजीत  मलहोत्रा  :  कया  खाद्य  तथा  कृषि  मन्त्री  यह  बताने  की  छुपा

 करेंगे कि  :

 कृषि  अनुसन्धान  के  क्षेत्र  में  अमरीका  में  अब  कुल  कितने  भारतीय  वैज्ञानिक  काम

 कर  रहे

 वे  वहां  कितने  समय  से  हैं  और  क्या  उन्हें  भारत  वापस  लाने  के  लिए  कोई  प्रयास

 किया  गया  और

 यदि  तो  उन  वैज्ञानिकों  की  क्या  प्रतिक्रिया  =?

 सामुदायिक  विकास  तथा  सहकार  मंत्रालय  में  राज्य  मन्त्री  अन्ना साहिब
 :  नेपाल  रजिस्टर  ऑफ  साइ  टिफिन  परसोनल  के  आंकड़ों  के  अनुसार  1-  1-67  को

 अमरीका  में  कृषि  अनुसन्धान  के  क्षेत्र  में  29  ऐसे  व्यक्ति  कार्य  कर  रहे  हैं  जिन्हें  कृषि  में  डाक्टर  की

 डिग्री  प्राप्त  है  ।

 ने  औसतन  ?  वर्ष  तक  बाहर  रहेंगे  ।  उनमें  से  26  को  प्रज्ञा निक ों के  पूल  में  स्थान

 पेश  किये  गये हैं  ।  एक  ब्यक्ति  इस  पूल  में*  दिलचस्पी  नहीं  रखता  ।  अन्य  व्यक्तियों  के  मामले  पूल  के

 विष्वाराधीन  हैं  ।

 11  व्यक्तियों  ने  पूल  की  पेशकश  स्वीकार  कर  ली  है  ।  एक  व्यक्ति  देश  में  यहां

 कुछ  समय  पुछ  अधिकारी  के  रूप  में  काम  किया  और  वापस  चला  गया  ।  अन्य  व्यक्तियों  से  उत्तरों

 की  प्रतीक्षा  है  ।

 चौथी  पंचवर्षीय  योजना  के  दौरान  मछली  उद्योग  का  विकास

 1512.  श्री  वासुदेवन  नायर  :

 श्री  जनादंनन :

 श्री  अधीन  :

 बया  खाद्य  तथा  कृषि  स्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  ने  चौथी  पंचवर्षीय  योजना
 के

 दौरान  मछली  उद्योग  का  आधुनिक भंडारों  पर  विकास  के  लिए  क्रोध  योजना  तैयार  की
 यदि  तो  उसकी  मुख्य  बातें  क्या  और
 योजना  पर  कितनी  लागत  आयेगी  ?

 सामुवाधिक  विकास  तथा  सहकार  मंत्रालय  से  राज्य  मन्त्री  थी
 भन्ना साहिब :  जी  हाँ  ।  एक  प्रारूप  योजना  तैयार  की  गई  है  ।
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 योजना  में  समुद्रीय  अन्तर्देशीय  मानसिक  शामिल  है  ।  समुद्रीय  मात्स्यकी  के

 विकास  सम्बन्धी  योजनाएं  पूर्णतया  फिशिंग  वोटों  के  यंत्रीकरण  बड़े  फिशिंग  टालसे  चलाने  के

 और  sarge  शीत  भण्डारों  एव  प्रोसेसिंग  प्लांटों  की  स्थापना  से  सम्बन्धित  हैं  ।  इस  योजना

 में  फिशिंग  बन्दरगाहों  और  प्रशिक्षित  सड़क  एवं  रेल  परिवहन  जसी  अनुषंगी  सुविधायें  मी  आत

 हैं  ।  यंत्री कृत  प्रक्रिया  अन्य  सम्बन्धित  विषयों  के  बारे  में  अनुसन्धान  तथा  प्रशिक्षण  की

 व्यवस्था  भी  की  गई  है  ।  समुद्रीय  मछली  उद्योग  के  विकास  के  कार्यक्रम  का  एक  महत्वपूर्ण  पहलु

 गहरे  समुद्र  की  मछलियों  को  खोजना  हैं  ।  अन्तर्देशीय  मत्स्य की  योजनाओं  में  मछलियों  के  लिए

 जल  क्षेत्रों  का  फिदा  सीड  का  उत्पादन  तथा  विशिष्ट  तकनीकों  द्वारा  मछली

 प्रजनन  और  रिजर्वायर  फिशिंग  का  विकास  शामिल  है  ।  अन्तर्देशीय  मत्स्य की  में  अनुसन्धान  तथा

 शिक्षण  के  लिए  व्यवस्था  की  गई  है  ।

 योजना  की  अनुमानित  लागत  113  करोड़  रुपये  है  ।  उपलब्ध  साधनों  को  ध्यान  में

 रखते  हुए  aa  में  संशोधन  किया  जा  सकता है  ।

 कोयम्बट्र  अट्टापडो-मम्नकरकड़  आदिम  जातीय  क्षेत्र

 1513.  थी  Mo  Go  गोपालन  :  शी  नाप नार

 थ्री  रामर्मात  sit  उमा नाथ

 क्या  परिवहन  तथा  नौवहन  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  पूर्वी  घाट  रोड  में  कोयम्बट्र-अट्टापड़ी-मन्नारकड  आदिम
 जातीय

 aa  का

 बिस्तार  करने  का  कोई  प्रस्ताव है  ;  शर

 यदि  at,  तो  इस  मामले  में  अब  तक  क्या  कार्यवाही  की  गई  है
 ?

 परिवहन  तथा  नौवहन  मन्त्री  वी०  के ०  आर०  यो०  :  और  :  केरल

 सरकार  ने  अत्तापदी  और  चिन्नथादागम  होते  हुए  मन्नारकड-कोयम्बटूर  सड़क  के  के ०  एम०  0/0

 से
 स  /1
 Jaf  1  अनुभाग  तक  सुधार  प्रस्तावित  किया  है  ।  यह  अ  केन्द्रीय  सड़क  निधि

 आरक्त  से  चतुर्थ  पंचवर्षीय  योजना  में  किया  जायेगा  ।  इस  सम्बन्ध  में  हम  केन्द्रीय  सड़क  निधि

 से  कार्य  के  प्रतिमान  आधार  पर  अनुमोदन  की  हट्टी  से  राज्य  सरकार  से

 और  अधिक  सुचना  संकलित  कर  रहे  हैं  |

 खाद्य  तेलों  के  सत्य

 1514.  थी  दी ०  Wo  फार्मा  क्या  खाद्य  तथा  कृषि  मन्त्री  यट  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 )  कया  खाद्य  तेलों  के  मूल्य  बराबर  बढ़ते  जा  रहे  हैं

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  और

 इन्हें  रोकने  के  लिए  क्या  कार्यवाही  की  गई  है  ?

 ara,  सामुदायिक  ferret  तथा  सहकार  मन्त्रालय  सें  राज्य  मन्त्री  अह्ासाहिब

 (3)  जनवरी  1965  से  मई  1967  तक  की  अवधि के  बारे  में  खाने  के  तेलों  के  विषय
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 उत्तर

 में  सांख्यिकीय  सलाहकार  द्वारा  दिये  गये  थोक  मूल्यों  के  सूचकांक  1952-53=100  माना

 गया  नीचे  दिये  जाते  हैं  इनसे  प्रतीत  होता  है  कि  सूचकांक  254  तथा  325  के  मध्य

 रहे  हैं  और  अन्तिम  सप्ताह  अर्थात्‌  13  मई  1967  के  जिए  सूचकांक  318  था  ॥

 खाने  वाले  तेलों  के  थोक  मूल्यों  का
 सूचक

 मक

 1966

 जनवरी  253.9

 फरवरी  249.

 मान  258,0

 अनिल  275.7

 मई  301,5

 जन  306.7

 जलाई  309.3

 अगस्त  325,4

 सितम्बर  303.3

 अक्तूबर  294,4

 वज़ीर  283.7

 दिसम्बर  294.

 1967

 जनवरी  312.3

 फरवरी  324.1

 ara  316.6

 अप्रैल  307,0

 311,2

 15  316.5

 22  316.0

 29  319,4

 मई  6  318.4

 13  318.1

 खाने  के  तेलों  के  मूल्यों  में बुद्धि होने होने  का  पुष्य  यह  है  कि  1965-66  तथा
 1966-67  में  तिलहनों  ब  तेलों  की  कम  सप्लाई  हुई  है  ।

 मूल्यों  में  वृद्धि  रोकने  के  लिए  निम्न  कदम  उठाये  गये  वैल  के  व  खेलो  के
 fou  बैंकों  द्वारा  alan  घन  देने  पर  प्रतिबन्ध  मण्डियों  में  तेल  के  लेन-देन  को  नियंत्रित

 निर्यात  पर  प्रतिबन्ध  तेलों  के  आयात  को  बढ़ाना  तथा  गीत  कामों  के  लिए
 खाने  के  तेलों  के  प्रयोग  को  हतोत्साहित  करना  ।  देश  में  तिल  a eT!  Ui

 ब्

 भी  प्रयास  किये  जा  रहे  हैं  ।
 दन  को  बढ़ाने  के  लिए
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 बिहार  के  चीनी  के  कोटे  में  कटौती  ।

 1515.  श्री  मघ  लिये  :  श्री  विश्वनाथ  राय  :

 sft  स०  मो०  बनर्जी  :  श्री  वासुदेवन

 डा०  राम  मनोहर  लोहिया  :  aft  जनार्दन  :

 गमीं  फरनेन्डीज  :  भी  हेमराज
 :

 क्या  खाद्य  तथा  कलि  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि
 :

 क्या  यह  सच  है  कि  बिहार  का  1967  भूमिका  चीनी  का  कोटा  14,000

 टन  से  घटा  कर  11,000  टन  कर  दिया  गया

 क्या  अन्य  राज्यों  के  चीनी  के  कोटे  में  भी  इसी  प्रकार  कटौती  की  गई

 (71)  क्या  1967  में  कटौती  पूरी  कर  दी  गई  है  और  Ga,  1967  में
 प्री

 करने  का

 विचार  और

 1967  के  कोटे  में  राज्यवार  कितनी  कटौती  की  गई  है  तथा  राज्यवार

 मई  और  1967  के  बारे  में  क्या  अनुमान  हैं  ?

 सामुदायिक  विकास  तथा  सहकार  मंत्रालय  में  राज्य  मन्त्री  अल्ला साहिब

 :  जी  हां  ।

 जहां  ।

 23  1967  से  बिहार  का  कोटा  पटाकर  9,192  मीटरी  टन  कर  दिया  गया

 था  ।  बिहार  सरकार  की  सुविधानुसार  माल  भेजा  कम  उत्पादन  होने  के  कारण
 rr कोठा  ale  करना  सम्भव

 नहीं  a

 मई  और  1967  में  प्रत्येक  राज्य  का च  का  मासिक  कोटा  बताने

 नाला  एक  विवरण  संलग्न  है  ।  में  रखा  देखिये  स  1  एल०  ato  530/67]

 ROAD  ACCIDENTS  IN  DELHI

 1516,  Shri  Onkar  Lal  Berwa
 Shri  R.S.  Vidyarthi  :
 Shri  Sharda  Nand  :

 Will  the  Minister  of  Transport  and  Shipping  be  pleased  to  state  :

 (a)  tho  number  of  persons  killed  or  injured  in  the  road  accidents  in  Delhi

 during  the  year  1966-67  as  compared  to  1965-66,  and

 (b)  the  steps  taken  to  prevent  such  accidents  ?

 The  Minister  of  Transport  and  Shipping  (  Dr.;V.  K,  V.  Rao  )  (a)  356  persons
 wore  killed  and  3162  injured  in  road  accidents  in  Delhi  during  the  period  Ist  April,  1966
 to  tho  3lst  March,  1967  as  compared  to  317  persons  killed  and  3199  persons  injured
 during  the  period  Ist  April,  1965  to  the  815  March,  1966.
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 The  following  steps  have  been,  or  are  being,  taken  to  prevent  road
 accidents  in  Delhi

 (i)  Separate  staff,  under  the  supervision  of  has  been
 detailed  for  road  safety  education  since  December,  1062.

 (ii)  Pamphlets  and  drawings  on  road  safety  have  been  distributed  amongst
 children  and  other  road  users.

 (iii)  Films  on  road  safety  are  shown  in  various  schools.

 (iv)  Cautionary  sign-boards  have  been  fixed  neer  almost  all  the  schools
 situated  on  road  sides  for  cautioning  motorists.

 (v)  Pedestrian  crossings  have  been  marked  on  roads  neer  schools  at  suitable

 places.  Boards  indiceting  pedestrian  cross-walks  have  also  been  fixed
 at  these  places.

 (vi)  Speed  restrictions  have  been  imposed  in  congested  areas,  especially  where
 schools  are  situated.

 (vii)  Lectures  on  road  safety  and  instructions  on  traffic  rules  are  given  regu-
 larly  in  educational  instituions.  Practical  demonstrations  on  roads  hav»
 also  been  given  for  the  benefit  of  students.

 (viii)  With  the  assistance  of  M/s  Burmah  Shell  oil  Storage  and  Distributing  Co,,
 a  Traffic  Training  Park  has  been  built  on  Irwin  Road,  New  Delhi.  हक  has
 been  functicning  sinco  March,  1964.  In  the  morning  hours,  school
 children  are  given  training  in  this  Park  by  Traffic  Police,  according  toa
 fixed  programme.  In  the  evenings,  the  Park  is  open  to  all  children  of
 8.  specified  age  group.

 (ix)  Major  roads  are  being  widened  and  automatic  traffic  signals  instelled,
 wheraver  necessary.  Cycle  tracks  have  also  been  provided  on  some  roads.
 Bus  stopg,  stalls,  vendors,  texi  stands,  etc.  are  being  removed  from  the
 congested  areas.

 Stock-taking  in  Super  Bazar,  New  Delhi

 1517.  .Sbri  Ram  Gopal  Shalwale  Will  the  Minister  of  Food  and  Agriculture  be

 pleased to  state

 (a)  whether  it  is  a  fact  that  proper  stock  accounts  are  not  maintained  in  the
 Super  Bazar,  New  Delhi  ;

 (b)  ifso,  the  improvements  made  and

 (c)  the  result  of  the  last  stock-taking  in  the  Super  Bazar  ?

 Minister  of  State  in  the  Ministry  of  Food,  Agriculture,  Community  Development  and
 Cooperation  (Shri  Annasaheb  Shinde)  :  (a)  and  (b):  It  is  not  a  fact  that  proper  stock
 accounts  arc  not  being  maintained  in  the  Super  Bazar.  However,  owing to  its  large
 <laily  turn  over,  there  might  have  been  some  discro  pancies.  Tho  Supor  Bazar  is  taking
 adequate  precautions  to  set  things  Tight  through  a  system  of  machine  accounting.

 (¢)  The  last  stock  taking  was  done  in  December  1966  but  the  results, which  showed  an  execss  of  physical  stock  over  book  balences,  were  not  accepted  by the  Board  of  Management.  A  fresh  stock  taking  is  being  dono  and  will  be  completed
 by  the  30th  of  June,  1967,
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 Purchase  Officers  in  Super  Bazar,  New  Delhi

 1518.  Shri  Ram  Gopal  Shalwale :  Will  _the  Minister  of  Food  and  Agricultare  be

 pleased  to  state  ८

 &  )  the  number  of  Purchase  Officers  in  the  Super  Beazer,  New  Delhi  ;

 (b)  the  scales  of  pay  of  the  Purchase  Officers  and  the  number  of  Departments
 for  which  cach  of  them  make  purchases  ;  and

 (c)  their  previous  experience  regarding  purchases  and  the  mode  of their
 Tecruitment  ?

 The  Minister  of  State  in  the  Ministry  of  Food,  Agriculture,  Community  Development
 and  Cooperation  (  Shri  Annasabeb  Shinde  )  (a)  and(b):  There  are  no  separate  purchase
 Officers.  The  Department  Managers,  who  are  12  in  numbcr,  make  purchases  of

 ए011ए1001%1 65  sold  in  their  departments  undor  the  guidance  and  supervision  of  the

 General  Managers.  Posts  of  Department  Managers  scale  of carry  pay
 Rs.  650-50-1100.

 (0)  The  Department  Managers  wero  recruited  by  a  Selection  Committee  set

 up  by  the  Board  of  Management  of  the  Super  Bazar,  New  Delhi  on  the  basis  of  their

 previous  experience  and  knowledge  of  merchandising.

 मध्य  प्रदेश  में  घन  पर  आधारित  उद्योत

 1519.  श्री  हुकमचन्द  कछवाय  :  श्री  नीतिराजतिंह  चौधरी  :

 श्री  रामसिह  जायसवाल  :  थो  नाथूराम  अग्रवाल  :

 व्या  खाद्य  तथा  कृषि  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  समझौते  की  शर्तों  के  अनुसार  खाद्य  तथा  कृषि  संगठन  की  मध्य  प्रदेश  पुर्व
 विनियोजन  अध्ययन  परियोजना  में  मध्य  प्रदेश  जिसमें  बस्तर  क्षेत्र  भी  शामिल  वन  पर

 आधारित  उद्योगों  के  संशोधनों  का  सर्वेक्षण  तथा  उन्हें  स्थापित  करने  की  सम्भावना  का  अध्ययन

 करना  भी  शामिल  और

 यदि  तो  क्या  इस  प्रस्तावित  अध्ययन  में  बस्तर  क्षेत्र  में  कागज  लुगदी  उद्योग

 भी  शामिल  है  ?

 कुकी  सामुदायिक  बिकास  तथा  सहकार  मंत्रालय  में  राज्य  मन्त्री  अध्ासाहिब
 :  और  :  जी  हां  ।

 देशी  का  स्टाक

 1520.  ait  हुकमचन्द  कछवाय  :

 श्री  रामसिंह  अग्रवाल  :

 श्री  यश्यबन्ततिह  कुशवाह  :

 क्या  खाद  तथा  कृषि  मन्त्री  28  1967  के  अतारांकित  प्रइन  संख्या  78  के  उत्तर

 के  सम्बन्ध  में  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  ?
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 क्या  सरकार  इस  समय  देशी  गेहूँ  रटाक  कर  रही

 यदि  तो  दिल्‍ली  में
 देशी  गेहूं  का  वितरण  कब  किये  जाने  की  सम्भावना

 और

 पये  कहां  कहां  से  प्राप्त  किया  गया  है  ?

 सामुदायिक  विकास  तथा  सहकार  मंत्रालय  में  राज्य  मन्त्री  अन्ञासाहिब

 :  से  :  सरकार  पंजाब  से  गेहूँ  की  अधिप्राप्ति  कर  दिल्ली  में  देशी  गेहूँ  का  कुछ

 भंडार  बनाना  चाहती  है  ।  ज्योंही  कुछ  उपयुक्त  स्टाक  हो  जायेगा  ज्योंही  देशी  गेहूं  का  वितरण

 शुरू  कर  दिया  जायेगा  |

 Loan  to  Farmers

 1521,  Shri  Hukam  Chand  Kachwai  :  Shri  Ram  Singh  Ayarwel  :
 Shri  Onkar  Singh  Shri  Y.  5.  Kushwah  :

 Will  the  Minister  of  Food  and  Agriculture  be  pleased  to  state  :

 (a)  the  details  of  the  scheme  under  which  Government  propose  to  give  a
 loan  of  Rupees  one  crore  to  the  farmers  ;  and

 (b)  when  this  amount  is  likely  to  be  distributed  ?

 The  Minister  of  State  in  the  Ministry  of  Food,  Agriculture,  Community  Development
 and  Cooperation  (Shri  Annasahib  Shinde)  (a}  and  (0)  There  iano  such  scheme  of  giving
 loan  of  Rupees  one  crore  to  farmors.  The  question  of  giving  details  of  the  scheme  and
 the  time  when  the  amount  is  likely  to  be  distributed  does  not,  therefore,  arise.

 कुमारकॉम  वेल चूर  सड़क

 1522.  थी  श्रीकांत  नायर  :  क्या  परिवहन  तथा  नौवहन  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे  कि  :

 क्या  कुमारकामभ्वेंखचूर  सड़क  को  केन्द्रीय  सड़क  निधि  योजना  में  सम्मिलित  किया
 गया  था  ह

 व्या  केश्टीय  सरकार  ने  10  1958  को  दो  निर्माता  कार्यों  के  लिये  मंजरी
 दी  जिनमें  से  एक  पुरा  हो  चुका  है  ;

 क्या  दूसरे  निर्माण-कार्य  के  लिये  सरकार  ने  पूरी  गीत  प्राक्कलन  मांगा  जो
 9,44,000  रुपये  बताया  और

 यदि  तो  उस  पर  क्या  कार्यवाही  की  गई  है  ?

 परिवहन  तथा  नौवहन  मन्त्री  बी०  के ०  मार  बी०  :  जी  हों  ।

 से
 माननीय  सदस्य  का  संकेत  उन  दो  स्कीमों

 इक  काले  से  कौर  स ेहै  जिनमें  एक
 दूसरी  पुलों  से  सम्बन्धित  हैं  और  नो  {9§-  11-1958  और
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 16-12-1960  को  प्रत्येक  4  लाख  रुपये  की  प्रकाशित  लागत  पर  अनुमोदित  की  गई  थी  ।  इन

 दोनों  स्कीमों  में  से  प्रत्येक  में  कुछ  कार्य  पुरा  हो  गया है  ।  इनमें  3°07  लाख  रुपये  व्यय  किये

 गये  हैं  ।

 अब  राज्य  सरकार  ने  सुचित  किया  है  कि  दोनों  स्कीमों  को  पुरा  करने  के  लिये  9°42  लाख

 रुपये  की  अतिरिक्त  राशि  की  आवश्यकता  होगी  और  उन्होंने  पुनरीक्षण  के  लिये  अनुमोदन  मांगा

 है  ।  मामले  पर  राज्य  सरकार  के  साथ  पत्र  व्यवहार  किया  जा  रहा  है  ।

 सघन  कृषि  जिला  कार्यक्रम

 *1525.  शो  श्रद्धा कर  सुधार

 श्री  चिन्तामणि  पाणि ग्रहों

 श्री  विश्वनाथ  पाण्ड्य

 क्या  खाद्य  तथा  कृषि  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  पिछले  पांच  वर्षों  में  सघन  क़षि  कार्यक्रम  वाले  विभिन्‍न  जिलों
 में

 अनाज  के

 उत्पादन  में  हुई  वुद्धि  के  कोई  सही  आंकड़े  उपलब्ध  और

 यदि  तो  विभिन्‍न  जिलों  में  उत्पादन  में  कुल  कितनी  वृद्धि  हुई
 |

 सामुदायिक  विकास  तथा  सहकार  मन्त्रालय  में  राज्य  मन्त्री  अन्ना साहिब

 जी  हाँ

 (a)  सघन  कृषि  जिला  कार्यक्रम  के  अम्तगंत  आने  वाले  जिलों  में  1961-66  तक  के

 पांच  वर्षों  में  खाद्यान्नों  की  उत्पादन  बढ़ा  है  ।  at  सूखे  व  प्रतिकूल  परिस्थितियों  के  ara

 कुछ  कमी  भी  हुई  है  ।  विभिन्‍न  जिलों  में  कार्यक्रम  के  शुरू  होने  से  की  3  वर्षों  की  अवधि  में

 औसत  खाद्य  उत्पादन  में  जो  वृद्धि  हुई  है  ag  सलंग्न  विवरण  में  दी  गई  है  ।  [  पुस्तकालय  में  रखा

 गया  faq  संख्या  एल०  ठो०  531/67  ]

 चोरी  मिलों  को  राज  सहायता

 कया  खाद्य  तथा  कृषि  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा 1524  श्री  wage  गनी  दार

 करेंगे  कि

 (#)  पिछले  तीन  वर्षों  में  चीनी  मिलों  को  कुल  कितनी  राज  सहायता  दी  गई  और

 उपयु  क्त  अवधि  में  चीनी  मिलों  से  कुछ  कितना  उपकर  वसूल  किया  गया

 सामुदायिक  विकास  तथा  सहकार  मंत्रालय  में  राज्य  मन्त्री  अन्ना साहिब

 :  चीनी  निर्यात  की  व्यवस्था  भारत  सरकार  करती  है  और  उसकी  अधिप्राप्ति  मिलों

 से  की  जाती  है  ।  मिलों  से  खरीदी  गयी  कच्ची  चीनी  का  ठेका  मूल्य  दिया  जाता  है  |

 राज्य  सरकारें  अपने-अपने  राज्यों  में  कारखानों  से  उपकर  कुल  करती  हैं
 जिसकी  सुचना  उपलब्ध  नहीं है  ।
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 (aa) ,

 पारादीप  पत्तन

 1525  श्री  के०  देव  श्री ज् ०  दीपा

 शी  कठ  प्र०  fag देव  :  श्री  गु०  च०  नायक  :

 श्री  घोरेन्द्र नाथ  :

 क्या  परिवहन  तथा  नौवहन  मंत्री  यह  बताने  की  छुपा  करेंगे  कि  :

 क्या  उन्होंने  पारादीप  पत्तन  का  हाल  ही  में  निरीक्षण  किया  है  और  वहां  पर  माल

 गोदाम  बनाने  के  gat  पर  विचार  किया  और

 यदि  तो  माल  गोदाम  बनाने  को  कार्य  कब  तक  आरम्भ  होने  की

 वना  है  ?

 परिवहन  तथा  नौवहन  मन्त्रों  alo  के०  आर०  ato  दिल्‍ली  में  जरूरी

 कार्य के  कारण  मुझे  अप्रैल  1967  में  पत्तन  की  यात्रा  करने  का  अपना  कार्यक्रम  स्थगित

 करना  पड़ा  ।

 यातायात  जो  अब  हो  रहे  के  पूरा  होने  के  बाद  इस  पर  विचार

 किया  जायेगा  ।

 aime  में  पर्यटन  की  सुविधाएं

 1526.  श्री  To  चि ०  वेव

 श्री  ष्ह्  उठ  fag  देव  :

 त्री  Sto  एन०  देव  :

 कया  La qqzat  तथा  असैनिक  उड्डयन  मन्त्री  यह  बताने  कं  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  उड़ीसा  में  कोणों  में  पेंशन  सम्बन्धी  सुविधाओं  में  सुधार  करने  का  कोई
 प्रस्ताव

 यदि  तो  इसका  ब्यौरा  क्या  और

 इसके  कब  तक  क्रियान्वित  किये  जाने  की  सम्भावना  है  ?

 पर्यटन  तथा  असैनिक  उड्डयन  मन्त्री  कण  :  से  जी  हां  '  कोणार्क
 को  42°50  लाख  की  लागत  से  तटवर्ती  पर्यटन  केन्द्र  के  रूप  में  विकसित  करने  की
 योजना  है  ।  योजना  का  ब्यौरा  तैयार  किया  जा  रहा  हैं  इसको  चौथी  पंचवर्षीय  योजना  में
 कार्यान्वित  जायेगा  |

 सूखा  निरोधक  अध्ययन  बोर्ड

 1521.  श्री  शारदा  नन्द  :  at  भारत  fag  :
 at  ज०  ब०

 fag  श्री  रणजीत  fag  :
 कया  खाद्य  तथा  कृषि  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :
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 (#)  कया  देश  में  निरन्तर  सुखे  को  देखते  हुए  सरकार  का  विचार  सूखा  निरोधक  अध्ययन

 are  स्थापित  करने  का  है  ;

 यदि  तो  प्रस्तावित  बोर्ड  के  निर्देशित  तथा  सदस्यों  के  क्या  नाम  कौर

 (7)  यह  बोर्डे  कब  तक  काय  करना  शुरू  कर  देगा  ?

 सामुदायिक  विकास  तथा  सहकार  मन्त्रालय  में  राज्य  मन्त्री  अप्नासाहिब

 :  जी  नहीं  ।  सुखे  के  विभिन्‍न  पहलुओं  का  अध्ययन  करने  के  लिए  उपयुक्त  मशीनरी  की

 स्थापना  का  प्रश्न  कुछ  समय  तक  विचाराधीन  रहा  ।  यह  निर्णय  किया  गया  है  कि  यह  काय

 सामुदायिक  विकास  तथा  सहकारिता  मन्त्रालय  सिचाई  तथा  विद्युत  मंत्रालय

 और  स्वास्थ्य  तथा  परिवार  नियोजन  मंत्रालय  के  एककों  को  सौंप  दिया  जाये  ।  इस  कार्य  का

 समस्त  समन्वय  कृषि  विभाग  द्वारा  किया  जा  रहा  है  ।  कृषि  विभाग  के  एक  विद्वेष  सेल  को

 यह  art  सौंप  दिया  गया  है  ।

 और  प्रश्न  ही  नहीं  उठते  ।

 पदिचम  बंगाल  में  वन  शिक्षकों  के  लिए  प्रशिक्षण  केन्द्र

 1528.  श्री  डा०  रोम  सेत  :

 श्री  धीरेइवर  कविता  :

 क्या  खाद्य  तथा  कृषि  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि
 :

 क्या  संयुक्त  राष्ट्र  संघ  की  विशेष  निधि  की  सहायता  से  पश्चिम  बंगाल  में  वन

 दीमकों  के  लिए  एक  प्रशिक्षण  केन्द्र  खोलने  का  कोई  प्रस्ताव  है  ;

 यदि  तो  उसका  मुख्य  ब्यौरा  क्या  और

 इस  केन्द्र  के  कब  तक  स्थापित  हो  जाने  की  संभावना  है  ?

 सामुदायिक  विकास  तथा  सहकार  मन्त्रालय  में  राज्य  मन्त्री  अन्नासाहिव

 से  भारत  सरकार  संयुक्त  राष्ट्र  विशेष  निधि  को  से  देश  4  खण्डों  में

 ae  बनाने  के  काम  में  प्रशिक्षण  देने  के  4  केन्द्रों  को  स्थापना  करने  के  विषय  में  एक  परियोजना

 पर  कार्य  कर  रद्दी  है  ।  परिचय  बंगाल  में  सुकना  नायक  स्थान  पर  पूर्वी  क्षेत्र  के  लिए  ws  तैयार

 ata  के  कार्य  में  प्रशिक्षण  देने  का  एक  केन्द्र  स्थापित  किया  गया  है  ।  इस  केन्द्र  राज्य  स्थापित

 feat  गया  है  ।  इस  केन्द्र  में  राज्यों  के  वन  विभागों  तथा  फारेस्ट  adie  द्वारा  मनोनीत  व्यक्तियों

 की  लट्ठे  बनाने  के  भूल  काय  में  प्रशिक्षण  दिया  जा  रहा  है  |

 सरोज  टेक्नोलॉजिकल  डिप्लोमा  को  सं

 1529.  श्री  झा  शक्  गोपालन  :  श्री  नाप तार

 ail  ode  d  ots दल  TEASE  श्री  उकसाता

 क्या  खाद्य  तथा  कृषि  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :
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 क्या  केरल  में  थातू  रूरल  इंस्टीच्यूट  में  मरीन  टेक्नोलॉजिकल  डिप्लोमा  कोर्स

 आराम  करने  की  सरकार  की  कोई  योजना  है  ;

 यदि  तो  इसके  कब  आरम्भ  किये  जाने  की  सम्भावना  और

 क्या  सरकार  का  विचार  उक्त  इंस्टीट्यूट  के  लिए  gray  घन  नियत  करने

 का

 सामुदायिक  विकास  तथा  सहकार  मंत्रालय  में  राज्य  मन्त्री  अज्ञासाहिव
 :  जी  नहीं  ।

 तथा  :  प्रश्न  ही  नहीं  उठते  ।

 राजस्थान  में  आयातित  खाद्यान्नों  को  सप्लाई

 1530.  श्री  रा०  go  बिड़ला  क्या  खाद्य  तथा  कृषि  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे
 कि

 :

 राजस्थान  राज्य  को  प्रति  वर्ष  कितनी  मात्रा  में  आयातित  खाद्यान्न  दिया  जाता

 (a)  पिछने  छः  महीनों  में  उस  राज्य  को  कितनी  मात्रा  में  आयातित  खाद्यान्न  दिया

 कौर

 पिछले  छः  महीनों  में  राज्य  सरकार  ने  कितने  .  खाद्यान्न  की  मांग  की  थी  ?

 सामुदायिक  विकास  तथा  सहकार  सान्याल  में  राज्य  मन्त्री  अजबसा हिय
 :  किसी  भी  राज्य  के  लिए  आयातित  खाद्यान्नों  का  कोई  निर्धारित  कोटा  नहीं है  ।

 राजस्थान  को  गत  तीन  वर्षों  में  आयातित  खाद्यान्नों  की  की  गई  सप्लाई  की  मात्रा  दस
 प्रकार  थी  —

 मोटरी  टन

 1964  ऋण  495
 Ant.

 क

 1965  187-1

 1966  343+2

 1966  से  1967  तक  2  लाख  मीटरी  टन  से  थोड़ा  अधिक  ।

 4  लाख  मीटरी  टन  ।

 पेंशन  तथा  असैनिक  उड्डयन  मन्त्रालय  के  सचिव  तथा  पर्यटन

 1531.  जाज
 थी  बणी  शंकर  फार्मा  :

 श्री  ज्ञ  एच०  पटेल :  श्री  ओंकार  लाल  azar:
 श्री  श्रीधरन  :  थो  सिद्ध इधर  प्रसाद  :
 श्री  मथ  लिमये  :

 कया  पालन  तथा
 असैनिक  उड्डयन  मन्त्री  यह  बताने  की  छपा  करेंगे  कि  :
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 वं या यह  सच  है  कि  पेंशन  के  महा-निदेशक  और  उनके  मंत्रालय  से  सचिव  के  पद

 काफी  दिनों  से  रिक्त  पड़े  हैं  ;

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  और

 क्या  सरकार  का  विचार  इन  पदों  को  भरने  का  है  तथा  यदि  तो  कब  ?

 पेंशन  तथा  असैनिक  उड्डयन  सन्नी  (  डा०  क्राति  )  :  और  :
 नहीं

 1  1967  तक  भारत  सरकार  के  परिवहन  तथा  नौवहन  मन्त्रालय  के  पेंशन  तथा

 सागर  विमानन  मन्त्रालय  के  सचिव  और  पदेन  पर्यटन  के  महानिदेशक  भी  थे  |

 (7)  पये टन  तथा  नागर  विमानन  मन्त्रालय  के  एक  अलग  सचिव  ने  2  1967  को

 अपने  पद  का  कार्यभार  संभाला  |  एक  पूर्णकालिक  प्यंटन-महानिदेशक  की  नियुक्ति  का  प्रश्न

 विचाराधीन  है

 एयर  इडिया  के  कर्मचारियों  के  लिए  मकान  बनाना

 1532.  aft  जाज  फरनेन्डीज

 श्री  Ho  एच०  पेल  :

 श्री  सच  लिमये  :

 क्या  पेंशन  तथा  असैनिक  उड्डयन  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 एयर  इंडिया  के  कम  चोरियों  के  लिपे  रिहायशी  मकान  बनाने  के  ठेके  देते  की  प्रक्रिया

 क्या  8;

 क्या  एयर  '  इंडिया  के  कर्मचारियों  के  लिए  55  लाख  रुपये  की  लागत  के  मकान

 बनाने  का  विचार  और

 क्या  इस  काम  के  लिये  टेंडर  मांगे  गये  हैं  ?

 पर्यटन  तथा  असैनिक  उड्डयन  मंत्री  कर्ण  वही  एयर  इडिया  के  कर्मचारियों

 के  लिए  रिहायशी  क्वार्टर  बनाने  के  ठेके  देने  की  प्रक्रिया-प्रसिद्ध  फर्मों  टेंडर  मांगना

 78.00  लाख  रुपये  की  अनुमानित  लागत  से  विभिन्‍न  आकार  के  लगभग

 300  क्वाटर  बनाने  का  प्रस्ताव  जिसके  लिए  सरकार  ने  पहले  ही  मंजूरी दे  दी  है  ।

 हां  ।

 वनरोपण  योजना

 1533,  श्री  दामानी  :  दया  खाद्य  तथा  कृषि  मन्नी  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  गत  ae  देश  में  वनरोपण  योजना  में  कोई  प्रगति  हुई  और

 यदि  तो  उसका  ब्यौरा  क्या  है  ?

 सामुदायिक  बिकास  तथा  सहकार  मन्त्रालय  में  राज्य  मन्त्री  अन्नासाहूब

 faved)  :  जी  हां  ।

 1404



 लिखित  उत्तर 16
 1889

 राज्यों  व  संघ  क्षेत्रों  से  प्री  जानकारी  उपलब्ध  नहीं  जानकारी  इक्ट्ठी  की  जा

 रही  है  और  मिलते  ही  सभा  पटल  पर  रख  दी  जायेगी  ।

 अकार  संहिता

 1534.  श्री  रास  afa
 प्र ०  दूध  गोपालन :

 क्या  are  तथा  कृषि  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  ने  बिहार  में  अकाल  संहिता  लागु  किए  जाने  के  परिणामों  के  सम्बन्ध  में

 विचार  किया  और

 यदि  तो  अकाल  संहिता  की  आवश्यकताओं  को  प्रा  करने  के  लिए  सरकार  ने

 क्या  कायंवाही  की  है  ?

 सामुदायिक  तथा  सहकार  सान्याल  में  राज्य  मन्त्री  अन्ता साहिब

 :  और  :  बिहार  अकाल  तथा  बाढ़  सहायता  1957  राज्य  सरकार  द्वारा

 तयार  की  गयी  है  और  संकट  की  जब  आशंका  होती  है  तथा  जब  वह  संकट  गम्भीर  हो  जाता

 तब  राज्य  सरकार  द्वारा  जो  उपाय  किए  जाते हैं  वे  इस  संहिता  में  दिए  गये  अकाल  की

 घोषणा  से  यह  अभिप्राय  नही ंहै  कि  संकट  का  मुकाबला  करने  के  लिए  सरकार  पर  कोई  नया

 दायित्व  आ  पड़ता  है  ।  यह  तो  इस  बात  की  एक  स्वीकारोक्ति  है  कि  संकट  काफी  अधिक  अनुपात

 में  बढ  गया  है  जिसके  लिये  सुधारात्मक  उपाय  और  अधिक  निधि  की  व्यवस्था  करने  और

 इसके  फलस्वरूप  स्थिति  के  बारे  में  अधिक  व्यौरावार  तथा  निरंतर
 रिपो

 मंगवाने  की  आवाज़  कता

 होती  है  ।

 बिहार  सरकार  को  इस  स्थिति  का  मुकाबला  करने  के  लिए  दी  गयी  सहायता  बताने

 वाला  एक  विवरण  अतारांकित  प्रश्न  संख्या  789  के  उत्तर  के  भाग  और  में  30-5-67

 को  समा  के  पटल  पर  रख  दिया  गया  है  ।  केन्द्रीय  सरकार  राज्य  को  सभी  सम्भव  सहायता  बराबर

 सुलभ  करती  रहेगी  ।

 कृषि  विकास  के  लिए  पश्चिम  जमाने  से  सहायता

 1535.  st  रा०  बादशा  कया  ara  तथा  कृषि  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 हमारी  कृषि  को  विकसित  करने  में  अब  तक  पश्चिमी  जर्मनी  ने  कितनी  सहायता  दी
 और

 क्या  मण्डी  की  मोती  अन्य  राज्यों  में  भी  प्रदर्शन-परियोजनायें  आरम्भ  की  जायेंगी  ?

 सामुदायिक  विकास  तथा  सहकार  मंत्रालय  में  राज्य  सम्मो  अचासाहिव
 :  जहां  तक  मण्डी  में  कृषि  बिकास  के  लिए  पश्चिम  जर्मनी  की  सहायता  का  सम्बन्ध

 सदस्यता  की  कुछ  राशि  50.40  लाख  रुपये
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 (a)  मण्डी  परियोजना  को  हिमाचल  प्रदेश  के  कांगड़ा  जिले  तक  वस्तुत  कर  fear  गया

 है  और  मद्रास  राज्य  के  नीलगिरी  जिले  में  हाल  ही  में  एक  नई  परियोजना  शुरू  की  गई  है  ।

 खोज  फोन

 1536.  श्री  सं  ०  to  कृष्ण  :  बया  खाद्य  तथा  कृषि  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  ने  विश्व  बैंक  से  सिफारिश  की  है  कि  भारत  में  बीज  फार्म  स्थापित

 करने  के  लिए  गर-सरकारी  फार्मों  को  ऋण  कौर

 (@)  क्या  सरकार  ने  उन  शर्तो  पर  विचार  किया  है  जिन  पर  यह  ऋण  दिया  जायेगा  ?

 सामुदायिक  बिकास  तथा  सहकार  मंत्रालय  में  राज्य  स्त्री  अस्ना साहिब

 :  और  :  जी  नहीं  ।  विश्व  बैंक  की  ओर  से  गर  सरकारी  फर्मों  को  बीज  फार्मों  की

 स्थापना  के  लिए  ऋण  देने  का  कोई  प्रस्ताव  नहीं  है  ।

 Air  Accidents

 1537.  Shri  Kanwar  Lal  Gopta  :
 Shri  R.  5.  Vidyarthi  :

 Will  the  Minister  of  Tourism  and  Civil  Aviation  be
 pleased

 to  state  :

 (a)  the  number  of  deaths  due  to  air  crashes  during  the  last  five  years;
 (b)  the  reasons  therefor;  and

 (e)  the  steps  taken  to  avoid  reourrence  in  future  ह

 The  Minister  of  Tourism  and  Civil  Aviation  (Dr.  Karan  Singh)  and  (0)

 Two  statements  giving  requisite  information  im  respect  of  fatal  air  crashes  (1)  which

 oocurred  in  India  and  (2)  which  occurred  to  Indian  registered  aircraft  outside  India,
 are  attached.  [  Placed  in  Library.  See  No.  Lt.  532/67  प

 (oc)  Investigation  as  appropriate  to  the  nature  of  the  accident  is  carried  out

 in  each  case  and  suitable  remedial  measures  are  taken  On  the  basis  of  the  recommen-

 dations  of  the  investigating  officer.

 सुपर  बाजार  नई  दिल्‍ली  में  qed  कोमल  वालों  बस्तुएं

 1538.  श्री  Wo  स्व०  विद्यार्थी :  क्या  खाद्य  तथा
 ऋषि

 मंत्री  ag  बताने  की  कपा

 करेंगे  कि  :

 क्या  यह  सच  है  कि  सुपर  बाजार  नई  दिल्ली  ने  निकट  भविष्य  में  प्रमुख  व्यापार

 गृहों  के  सहयोग  से  सस्ती  कीमत  वाली  उपभोक्ता  बस्तुएं  बनाने  की  एक  योजना  बनाई  और

 यदि  तो  उसका  व्योरा  क्या  है  ?

 सामुदाधिक  विकास  तथा  सहकार  wearer  में  राज्य  मन्त्री  अल्लाताहिव

 और  जी  नहीं  ।  सुपर  नई  दिल्‍ली  ने  कम  कीमत  वाली  उपभोक्ता

 वस्तुए  बनाने  के  लिए  किसी  भी  व्यापार  ag  के  सहयोग  से  कोई  योजना  नहीं  बनाई  इसने
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 केवल  बम्बई  की  एक  HA  से  मीडियम  वे  q  al  मिस्टर  रेडियो  तथा  दिल्‍ली  की  एक  अन्य  एम  से

 आई०  एस०  argo  स्पेसिफिकेशन्स  के  अनुसार  कम  कीमत  वाले  प्रेशर  कूकते  की  सप्लाई  के  लिए

 प्रबन्ध  किया है  ।

 दिलो  परिवहन  का  पुनर्गठन

 1539,  थ्रो  दी०  Go  erat  :

 थनी  शिव  चन्द्र झा

 क्या  परिवहन  तथा  नौवहन  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  दिल्ली  परिवहन  का  पुनर्गठन  करने  के  बारे  में  कोई  योजना  हैं  जिससे  ag  अधिक

 छामदायक  तथा  प्रभावी  ढंग  से  काम  कर  अर

 यदि  तो  उसका  ब्यौरा  कपा  है  ?

 परिवहन  तथा  नौवहन  सन्तरी  ato  के०  आर०  ato  और  :
 1966  में  नीस्त  सदस्यों  को  कार्य  अध्ययन  दल  गठित  किया  गया  था

 (1)  श्री  arte  एस०  दिल्‍ली  प्रशासन  दिल्ली-अध्यक्ष

 (2)  श्री  यू०  एस०  परिवहन  के  निदेशक  दिल्‍ली  सदस्य

 (3)  श्री  ए०  एस०  अतिरिक्त  महाप्रबंधक  दिल्‍ली  परिवहन  dears
 !  सदस्य

 )

 कार्य  अध्यक्ष  दस  के  विचारार्थ  विषय  निम्न  है

 1.  यातायात  में  वृद्धि  के  कारण  दिल्‍ली  के  केन्द्रीय  क्षेम  की  सड़क  परिवहन  आवश्यकताओं

 का  निर्घारण  करना  ।

 2.  ग्रामीण  क्षेत्रों  सहित  ata  की  सड़क  परिवहन  आवश्यकताओं  की  प्रति  के
 लिए  प्रस्तावों

 का  अध्ययन  |

 3.  चतुर  पंचवर्षीय  योजना  अवधि  के  लिए  दिल्ली  परिवहन  संस्थान  दारा  तेयार  किए  गए
 विस्तार  कार्यक्रम  की  परीक्षा  ह

 4.  मौजुदा  चालन  की  लागत  से  वर्तमान  भाड़ा  संरघना  के  संबंघ  का  अध्ययन  और  चालन
 के  लागत  में  बुद्धि  के  कारण  दिल्ली  परिवहन  संस्थान  के  बस  भाड़ा  संरचना  को  दोहराने  की

 यकता  है  या  नहीं  इस  पर  सिफारिश  करना  ।

 5.  बगैर  टिकट  यात्रा  की  रोकथाम  के  लिए  प्रबन्ध  को  दोहराना  और  परीक्षण  करना  और

 संस्थान  की  आमदती  के  लिए  उपायों  का  सुझाव  ।

 6.  संविधान  को  दिए  हुए  ऋण  की  ठोक  उपयोगिता  के  विशेष  संदर्भ  में  संस्थान  की  वित्तीय
 ञ  गल  oe स्थिति  की  परीक्षा  यदि  जरूरत  हो  तो  दूर  करने  के  उपायों  का  सु  aA  ad  |

 7,  विचाराधीन  जियों  पर  लाभदायक  कोई  और  सिफारिश  करना  ।

 ae  को  रिपोर्ट  चीन  प्राप्त  होने  की  आशा  है  ।
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 ooo

 दिल्लो  परिवहन  संस्थान  की  जगह  एक  सुविधा  निक  सड़क  परिवहन  निगम  होते  करा  निर्णय
 ले  जिया  गया  है  ।  यह  निगम  सड़क  परिवहन  निगम  अधिनियम  1950  के  अधीन  स्थापित  किया

 जायेगा  ।  सड़क  परिवहन  निगम  बिल  1966  लोकसभा  में  1966  में  पेश

 किया  गया  या  और  इसे  फिर  से  संसद  में  पेश  के  प्रशन  पर  विचार  किया  जा  रहा  है
 |

 तीसरी  लोक  समा  के  मंग  हो  जाने  के  कारण  बिल  समाप्त  हो  गया  है  ।

 इण्डिया  एयर
 लाइट्स

 कारपोरेशन  से
 वाईकाउ

 विमानों  को  हटाया  जाना

 1540.  श्री  मोहन  स्वरुप  :  श्रीमती  तारके इव री  fag  :

 श्री  योगेन्द्र  sai  : थी  यदा  पाल fag
 थ्री  राम  कृष्ण  गुप्त  :  श्री  चन्द  शेखर  सिंह  :

 कया  पर्यटन
 तथा

 sate  उड्डयन  मन्नी  यह  बताने  की
 कृपा

 करेंगे  कि  :

 क्या  यह  सच  है  कि  कुछ  समय  पहले  इण्डियन  एयरलाइन्स  कारपोरेशन  से

 काय ठ  विमान  हटाने  का  निर्णय  किया  गया

 यदि  at,  तो  उस  पर  कितना  व्यय  होने  का  अनुमान  2;

 क्या  यह  भी  सच  है  कि  अब  वह  निप  बदल  दिया  गया  भर

 यदि  तो  इसके  क्या  कारया  हैं  ?

 पर्थ  व्या  rales  उनवान  मन्दी  कण  विदी  :  से  (4)  यह  कि  कया

 आई०  उठ  सी०  के  विमान  बेड़े  के  वाईफाई ट  विमानों  को  बदला  जाना  चाहिए  और  यदि  हां  तो

 उनकी  जगह  पर  किस  किस्म  के  विमान  रखे  जाने  विचाराधीन  है  ।

 Prices  for  Rabi  Crops

 1541.  Shri  Mohan  Swarup  :  Dr.  Karni  Singh  :
 Shri  D.  Sharma  :  Shrtmati  Nirlep  Kaur  :
 Shri  D.'S.  Pati]  :  Shri  Kikar  Singk  :
 Shrimati  Sharda  Mukerjee  :  Shri  Barrow  :

 Shri  Kolai  Biraa
 Shri  Swell  :
 Shri  Jagannath  Rao

 Joshi
 :

 Will  the  Minister  of  Food  and  Agriculture  be  pleased  to  state  :

 (a)  whether  it  is  a  fact  that  Government  have  made  any  recommendations  ta

 the  wheat-growing  States  in  regard  to  the  fixation  of  prices  for  rabi  crops;

 (0)  if  so,  the  nature  of  recommendations  made;  and

 (e)  whether  eny  final  decision  has  been  taken  in  the  matter  ?

 The  Minister  of  State  in  the  Ministry  of  Food,  Agricultere,  Community  Development
 and  Cooperation  (Shri  Annasaheb  Shinde)  :  (@)  to  (c)  :  The  procurement  prices  of  rabi

 crops  for  the  season  1967-68  wero  diseussed  in  the  Chief  Ministers  Conference  during
 April,  1967  in  the  light  of  the  recommendations  made  by  the  Agriculture  Prices
 Commission.  In  eccordance  withthe  recommendations  ofthe  Conference  and  in
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 consultation  with  the  State  concerned,  tho  procurement  prices  of  wheat

 havo  been  fixed  intho  main  wheat  producing  States,  which  are  higher  than  that  of
 last  year.  The  procurement  prices  of  wheat  agreed  to  for  the  major  wheat  producing
 States  are  noted  below  :

 Punjab  and  Haryans

 (average  of)  Rs.  70-75  per  quintal.
 Madhya  Pradesh  Rs.  65-77

 Rajasthan  Rs,  77-83  शफ
 Rs,  80-86 Uttar  Pradesh  ve

 For  Gram,  procurement/purelase  will  be  made  in  Rajasthan  Haryana  and

 Punjab  by  the  Faod  Corporation  of  India  at  suitable  prices.

 Bagarcane  Price

 1942.  Shri  Mohan  Swarup  :
 Shri  Mritanjaya  Prasad  द
 Shri  Vishwa  Nath  :

 Will  the  Minister  of  Food  and  Agriculture  be  pleased  to  state  :

 {a)  whether  the  question  of  fixing  the  ‘price  of  gugercane  per  quintal  for  the

 engning  crushing  season  of  1967-68  is  under  consideration;  and

 (b)  क  so,  when  the  sugarcane  price  is  likely  to  be  fixed  ?

 The  Minister  cf  State  in  the  Ministry  of  Food,  Agriculture,  Community  Development

 and  Cooperation  (Shri  Annasgheb  Shinde)  :  (a)  and  (b):  Government  announced  on  the
 2nd  March,  1967  that  the  price  of  sugarcane  for  the  season  1967-68  would  be  Bs.  5.08

 per  auintal  linked  toa  recovery  of  9.4  percent  or  less  with  s  permium  for  higher
 recovery.  There  have  been  representations  for  upward  revision  of  this  price.  The
 matter  is  under  consideration.  A  decision  on  these  representsions  will  be  taken  soon.

 Agricaltaral  Research  Centres

 1543.  Shri  Mohan  Swarup  :  Will  the  Minister  of  Food  and  Agriculture  be  pleased
 to  state  :

 (a)  the  number  of  Agricultural  Research  Centres  working  in  the  शपथ  at
 present;

 (b)  the  steps  being  taken  by  his  Ministry  to  ensure  that  the  methods  of
 cultivation  evolved  through  research  made  there  reach  the  fermers  directly  and  as
 quickly  as  possible;  and

 (c)  the  contribution  made  by  researches  in  meking  the  cultivation  more
 progressive  ?

 The  Minister  of  State  in  the  Ministry  of  Food,  Agriculture,  Commenity  Development and  Cooperation  (Shri  Annasshib  Shinde)  :
 eentres in  the  country.

 (a)  Thero  are  about  540  agriculture)  research

 (b)  Incarrying  the’  new  agricultural
 Statin  echnology  develo  ped  at  the  research laboratories  and  experiment  कत  क  देस  क  ms  tO  the  actu Gel  11610.

 Fiala  दि  क Steps  havea  been  taken  to
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 a
 familiarise  the  extension  workers  and  the  farmers  with  the  new  methods  and  techni

 ques,  Scientists  have  associated  themselves  with  the  conduct  of  Netional  Demonstra

 tions  which  are  being  conducted  throughout  the  country  and  through  which  the
 results  of  researches  are  being  carried  into  the  farmers,  fields  Besides  this,  central
 research  institutes  and  Agricultural  Universities  regularly  organise  ‘'Farmers  Day
 and  conduct  short  courses  of  training  for  the  farmers  This  programme  is  proving
 very  elfective

 (¢e)  Indian  Scientists  have  made  outstanding  contributions  to  erop  production
 ip  the  country  especially  in  recent  years  The  development  of  high  yielding  hybrids
 of  maize,  jowar  and  bajra  and  dwarf.  non-lodging  varieties  of  wheat  and  rice  are
 playing  a  dominant  rolein  the  country.  It  has  now  become  possible  to  launch  the

 High  Yielding  Varicties  Programme,  for’  achieving’  self- -sufficiéncy,  Only  with  the
 advent  of  these  new  varieties  and  hybrids  which  have  been:  the  key  factor  in  making
 our  cultivators,  and  Lhe  cultivation,  more  progressive.

 गिर  के  अध्वर शेर

 *1544.  थ्री  वीरेन्द्र  कुमार  बाह  :  कया  खाधय,तथा  कृषि  मन्त्री  यह  बताने  कृपा  करेंगे  कि

 क्या
 यह

 सच  हैं  कि  गिर  कें  जंगलों  में  बब्बर  बोरों  की  संया  विदेशी  पाठकों

 के  लिए  विशेष  आकर्ष  तेजी
 स  कम  होती  ज़ा  रही

 यदि  तो  इसके  क्या
 कारण

 और

 गिर  के  बब्बर  शेरों  की  संख्या  बनाये  रखने  के  लिए  सरकार  ने
 कया  कदम  उठाये  हैं  ?

 सामुदायिक  बिकास  तथा  सहकार  मन्त्रालय  में  राज्य  मन्त्री  अन्नासाहुव
 fated  (-»  जी  नहीं  ।  यह  कहना  ठीक  नहीं

 है  कि  गिर  के  बब्बर  दरा  की  संख्या  में  तेजी  से  कमी

 होती  जा  रही  दै  ।

 )  saa  ही  नहीं  होता  ।

 गुजरात  सरकार  ने  इस  विषय  में  निम्न  कदम  उठाये  हैं  :--

 (1)  18-9-1965  से  गिर  जंगलों  का  लगभग  1,26,501  हैक्टेयर  (3,12,459,11

 एकड़  क्षेत्र
 वन्य  पद्  आश्रय स्थल  हैं  ।

 (3)  इस  क्षेत्र  में  समस्त  प्रकार  का  आखेट  खेलना  मना  हैँ  ।

 3)  की  कभी  स्थानीय  पशुपालक  पशुओं  को  दोर  खा  जाते  कोरों  को  विष

 देने  का  प्रयत्न  करते  हैं  ।  उन्हें  ऐसा  करने  से  रोकने  के  लिए  राज्य  सरकार  ने  उन

 पशुपालकों  को  मुआवजा  देने  की  व्यवस्था  की  जिसके  पशु  दरों  द्वारा  मार  दिये

 जाते हैं  ।

 गिरनार  में  रज्जु पण

 1545.  शी
 वीरेन  कुमार  बाह :

 कया  पर्यटन  तथा  असैनिक  उड्डयन  मन्त्री  यह  बता
 की  कुप्पी  करेंगे  कि  :
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 खतना
 जूनागढ़  में  एक  रज्जु पथ  बनाने  की  कोई  यो  ve ml  सरकार  को  पेश  की

 ई

 यदि  सरकार  आवश्यक  बिदेशी  मुद्दा  मंजूर  कर  दे  तो  क्या  कोई  गर-सरकार  एजेन्सी

 इस  परियोजना  का  समस्त  व्यय  वहन  करने  के  लिए  सहमत  हो  और

 यदि  तो  इस  बारे  में  सरकार  की  क्या  प्रतिक्रिया  है  ?

 पर्यटन  तथा  असैनिक  उड्डयन  मन्त्री  (Sto  :  और  हाल  ही  में  कोई

 ऐमा  प्रस्ताव  प्राप्त  नहीं  हुआ  है  ।  »  गिरनार  में  स्थापित  किए  जाने  के  लिए  रज्जु पय
 गरी  के  आपात  के  लिए  आपात  लाइसेंस  जारी  करने  में  उनकी  सहायता  के  sea  से  पोरबंदर  के

 बरी  नानजी  कालीदास  का  एक  आवेदन  1962  में  गुजरात  सरकार  के  जरिये  प्राप्त  हुआ  था  ।

 चूकि  इस  योजना  पर  खर्चे  हमने  वाली  विदेशी  gar  की  राशि  12  लाख  रुपये  AA

 इसलिये  आयात  लाईसेंस  जारी  करने  के  लिए  श्री  नान जी  कालीदास  के  अनुरोध  को  स्वीकर

 करना  संभव  ददा  पाया  गया  ।

 मल  अधिकारों
 के

 बारे  में  उच्चतम  न्पायालपर  का  fas

 1546.  श्री  स०  मो ०  सनी  डा०  राम  मनोहर  लोहिया  :.

 at  ae  लिमय े:  श्री  अटल  बिहारी  वाजपेयी  :

 थ्री  Alo  स्व०  द्वारा  :  श्रीमती  तारकेश्वर  सिन्हा  :

 थी  रामसती  जायसवाल  :  थी  स०  Wo  सामन्त

 थीं  शारदा  नाव  शी  यशपाल  fag

 थ्री  चरा०  tao  विद्यार्थी  : श्री  बज  भूषण  लाल  :

 श्री  श्रद्धाकर  सूप कार  :  शो  रामकृष्ण  गुप्त  :

 श्री  नि०  र्‌०  भास्कर  :  थो  falar  कुर  चौधरी  :

 थी  जाज  फरनेन्डीज  :

 क्या  विधि  मन्त्री  21  are  1967  के  तारांकित  wea  संख्या  27)  के  उत्तर  के  सम्बन्ध  में

 यह  बताने  की  कृपा  करेंगें  कि  :

 क्या  सरकार  ने  मूल  अधिकारों  के  बारे  में  उच्चतम  न्यायालय  के  निकाय  पर  इस  बीच
 विचार  कर  लिया  और

 यदि  तो  इस  मामले  में  क्या  निश्चय  किया  गया  है  ?

 fafa  सोनाली में  उप  it  य०  रा०  :  जौर  :  उच्चतम  न्यायालय  के
 निसोथ  की  विधाओं  पर  अभी  भी  सरकार  सकियरूपेणा  विचार  कर  रही  है
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 4547.  श्री  स०  भो०  बनी  :  डा०  राम  मनोहर  लोहिया

 श्री  aq  लिमये  :  थी  यशवंत  fag  कुशवाह  :

 क्या  खाद  तथा  कृषि  मन्त्री  यह  बताने  को  कृपा  करेंगे  कि  ८

 क्या  यह  सच  है  कि  रूसी  ट्रैक्टरों  की  ऊंचे  मूल्यों  पर  सप्लाई  करने  के  बारे  में

 इण्डियन  इंजीनियरिंग  कमर्शियल  कारपोरेशन
 प्राइवेट  बम्बई  के  विरुद्ध  गम्भीर

 शिकायतें

 यदि  तो  क्या  इस  निगम  के  विरुद्ध  मध्य  सरकार  ने  कोई  शिकायत  की

 और  ?

 यदि  तो  इन  आरोपों  के  बारे  में  जांच  करने  के  लिए  सरकार  ने  कया  कार्यवाही

 को

 सामुदायिक  विकास  तथा  सहकर  मंत्रालय  सें  राज्य  स्त्री  (ett  अम्नासाहिव

 :  और  :  कुछ  शिकायतें  मध्य  प्रदेश  सरकार  से  प्राप्त  हुई  हैं  ।

 स्टेट  ट्रेडिंग  कारपोरेशन  मामले  की  जांच  कर  रही  है  ।

 राजस्थान में  बाजरा  तथा  sare  को  किस्मों  का  विकास

 *1545,  डा०  कर्णों  fag  :

 श्रीमती  नीलेश  कौर  :

 क्या  साथ  तथा
 हवि

 मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  क्

 क्या  बाजरा  और  ज्वार  की  किस्मों  जिनकी  खेती  राजस्थान  के  खारे  पानी  वाले

 क्षेत्रों  में  भी  होती

 धीन  जौर

 विकास  करने  के  निमित्त  अनुसंधान  करने  के  कोई  प्रस्ताव
 सरकार

 के

 यादि  तो  प्रस्तावों  की  क्रियान्विति  कब  तक  हो  जाने  की  सभावना  है  ?

 सामुदायिक  विकास  तथा  सहकार  मन्त्रालय  में  राज्य  मन्त्री  अन्नासाहिंव
 :  ज्वार  व  बाजरे की  उन  किस्मों  जिनकी  खेती  राजस्थान  के  खारे  पानी  वाले

 क्षेत्रों  में  भी  होती  अनुसन्धान  करने  के  लिए  कोई  प्रस्ताव  नहीं  है

 प्रद नही ही  नहीं  उठता  |

 सेण्ट्ल  एसिड  जोम  feast  जोधपुर

 i549.  डा०  कर्णी  fag
 snunat  नीलेश  कोर

 क्या  खाद्य  तथा  कृषि  मन्नी  यह  बताने की  करेंगे कि  :
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 क्या  यह  सच  है  कि  सैंट्रल  एसिड  जोन  feat  जोधपुर  का  विचार  खारे

 पानी  को  पेय  बनाने  के  लिए  एक  नया  यूनिट  स्थापित  करने  का

 यदि  तो  बहू  यूनिट  कहां  स्थापित  किया  और  .

 यह  युनिट  किन  क्षेत्रों  में  काम  करेगा  ?

 सामुदायिक  विकास  तथा  सहकार  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  अन्ना सा हित
 :  जी  नहीं  ।

 और  :  wea  टी  नहीं  उठता  ।

 पर्यटक  hate  थारे  a
 qe

 चित्र

 1550.  डा०  कर्णी  सिह  :

 श्रीमती  निर्लेप  कौर  :

 कया  पर्यटन  तथा  असैनिक  उड्डयन  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 कया  जैसलमेर  और  कोटा  को  पर्यटक  केन्द्रों  के  लोकप्रिय  बनाने  के

 लिए  इन  ऐतिहासिक  नगरों  के  बारे  बात-चित्र  बताने  के  सरकार  के  कोई  प्रस्ताव  जसा  कि

 चित्तौड़गढ़  और  जोधपुर  के  मामले  में  किया  गया  और

 इन  क्षेत्रों  जहां  पर्यटकों  के  आकर्षण  की  बहुत  सी  चीजें  पर्यटन  को  बढ़ावा

 देने  के  लिए  क्या  कदम  उठाए  गए  हैं  ?

 पर्यटन  तथा  असैनिक  उड्डयन  मंत्री  क्ष  नहीं  ।  फिलहाल  नहीं  ।

 हमारे  देर  में  पयंटक  रुचि  के  प्रत्येक  स्थान  के  बारे  में  बात-चित्र  बनाने  के  लिए  पर्याप्त

 नहीं हैं

 राजस्थान  में  पर्यटन  सुविधाओं  की  व्यवस्था  के  लिए  पर्यटन  सम्बन्धी  चतुर्थ  पंच  वर्षीय

 योजना  के  माग  11  के  अन्त मंत  30  लाख  रुपये  की  व्यवस्था  की  गयी  इन  योजनाओं  पर  होने
 वाला  व्यय  केन्द्रीय  भौर  राज्य  सरकार  द्वारा  50  :  50  के  अनुपात  में  वहुत  किया  जायेगा ।
 योजना  की  पूरी  ब्यौरेवार  तफसील  की  राज्य  सरकार  से  प्रतीक्षा  की  जा  रही  है  ।

 Seizure.of  Sugar  Bags-ia  Delhi

 1581...  Shri  Jagannath  Rao  Joshi  Shri  Ram  Singh  Ayarwal  ;
 Shri  Hukam  Chand  Kachwai  :  Shri  S.  Kushwah  :

 Will  the  Minister  of  Food  and  Agriculture  be  pleased  to  state  :

 (a)  whether  it  is  a  fact  that  the  Delhi  Police  seized  180  pags  of  Utter  Pradesh
 Sugar  worth  Re.  55,000  alongwith  a  truck  in  Naya  Bazar,  Delhi  the  Ist  April,  1967;

 (b)  i  so,  the  place  from  where  sugar  was  brought;  and

 (c)  the  action  taken  by  Government  against  the  persons  responsible  therefor?
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 एसस
 The  Minister  of  State  in  the  Ministry  of  Food,  Agriculture,  Community  Development

 and  Cooperation  (Shri  Annasaheb  Shinde)  :  (a)  Yas,  Sir.

 (b)  Ghaziabad  P.)

 (c)  Two  cases  FIR  Nos.  168  and  169  dated  1-4-1967  under  Section  7  of  Essen.
 tial  Commodities  Act,  1955  (10  of  1955)  have  been  registered  at  the  Lahori  Gate  Police
 Station.  Thrce  perséns  have  been  arrested  in  this  connection  so  far.  These  cases
 are  under  investigation.

 मुख्य/गोण  मार्गों  पर  इण्डियन  एयरलाइन स  कारपोरेशन  द्वारा

 बाइकाउ ट  बीमारों  का  हटाया  जाना

 1552.  sh  wa  लिये :  श्री  निभाई  Ho  पटेल

 श्री  स०  Alo  बनी  :  डा०  राममनोहर  लोहिप

 श्री  जाज  फरनेंडोज  :

 क्या  हिल्टन  तथा  असैनिक  उड्डयन  मंत्री  यह  बताने  की  क्रिया  करेंगे  कि

 क्या  सरकार  ने  मुख्य  मार्गों  पर  ट  विमान  हटाये  जाने  के  बारे  में

 कोई  अन्तिम  निर्णय  कर  लिया

 यदि  तो  उसका  ब्यौरा  क्या

 क्या  eat  दल  और  लाल  समिति  के  प्रतिवेदन  की  सिफारिशों  में  मतभेद  2;  और

 यदि  at,  तो  क्या  सरदार  दोनों  प्रतिवेदनों  की  प्रतियां  समा-पटल  पर  रखेगी  ?
 )

 पर्यटन  तथा  असैनिक  उड्डयन  मंत्री  कर्ण  और  :  यह  प्रश्न  कि

 क्या  Algo  ए०  सी०  के  विमान  बेड़े  के  वाइकाउ ४  विमानों  को  जाना  चाहिए  और  यदि

 at,  तो  उनकी  जगह  पर  किस  किस्म  के  विमान  रखे  जाने  विचाराधीन  है  ।

 और  कुछ  किस्म  के  विमानों  की  उपयुक्तता  का  सुफ़ियान  करने  के  लिए  argo

 wo  सी०  से  विशेषज्ञों  का  एक  दल  विदेश  गया  था  आई०  to  ayo  ने  इन  अधिकारियों  की

 रिपोर्टों  पर  आाधारित  अपने  प्रस्ताव  न्नस्तुत  किए  थे  जिनकी  एतट्विंघयक  अनन  सम्बद्ध  सामग्री  के

 साध-साथ  जांच  की  जा  रही  हैं  ।

 Abolition  of  Post  of  Block  Development  Officers  in  Madhya  Pradesh

 1553.  Shri  Sidheshwar  Prasad  :  Will  the  Minister  of  Food  and  Agricniture  be

 pleased  to  refer  to  the  repiy  given  to  Unstarred  Question  No.  428  on  the  4th  April,
 1967  regarding  abolition  of  posits  of  Block  Develepment  Officers  in  Madhya  Pradesh
 end  state  :

 (a)  whether  Government  have  since  gathered  information  if  the.  decision
 taken  by  the  Madhya  Pradesh  Government  to  abolish  the  posts  of  Block  Development
 Officers  has  been  fully  implemented;

 and

 (b)  if  so,  the  benefiis  accrued  as  a  result  thereof ?

 The  Minister  of  State  in  the  Ministry  रण  Food,  agriculture,  Community  Development
 and  Cooperation  (Shri  Annasahib  Shinde)  :  (a)  The  Government  of  Madhya  Pradesh
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 have  Only  recently  issued  detailed  instructions  Tegerding  the  alternative  arrangements
 forthe  Block  organisation,  consequent  on  the  abolition  of  the  posts  of  Block

 Development  Officers,

 {b)  It  is  etil)  early  to  assess  the  benefits  of  the  new  system.

 विदेशी  पर्यटक

 1554.  ot  बलराज  सघोष  :

 श्री  अटल  बिहारी  बाजपेयी  :

 बया  दो पयटतन  तथा  असैनिक  उड्डयन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि
 :.

 वर्ष  1966-67  में  भारत  में  आने  वाले  विदेशी  पर्यटकों  की  कल  संख्या  कितनी

 उनके  देशवाल  अलग  अलग  आंकड़े  क्या  कौर

 इसी  अवधि  में  विदेशी  प्रेक्षकों  के  आने  से  कितनी  विदेशी  मुद्रा  की  आप  हुई
 ?

 पर्यटन  तथा  सैनिक  उड्डयन  मंत्री  (eto  :  आने  वाले  पर्यटकों  की  संख्या

 के  आंकड़े  कैलेण्डर  वर्ष  के  आधार  पर  इक्ट्ठे  किये  जाते  हैं  केलेण्डर  वर्ष  1966  में  भारत  आने

 वाले  पर्यटकों  की  संख्या  159,603  थी  ।

 1966  के  देशवाल  राष्ट्रीयता  आंकड़ों  के  बारे  में  एक  विवरण  लोक  सभा-पटल  पर

 रखा  जाता  है  ।

 1966  में  विदेशी  पर्यटकों  के  आने  से  हुई  विदेशी  मुद्रा  की  आय  अनुमान  अभी

 may  नहीं  है  ।  में  रखा  देखिए  संद्या  एल०  टो०  533/67)

 ea  के  कृषि  विशेषज्ञ

 श्री  स०  ०  सामन्त : 1555.  थी  दत्तात्रेय  we  :

 थी  ऋण  प०  weal  :  श्री  यदा  पाल  fag  :

 क्या  तथा  कृषि  मन्त्री  यह  बताने  को  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  रूस  के  कृषि  विशेषज्ञों  का  पांच  सदस्यों  का  एक  दल  1967  में  उनसे
 मिल्ला  था  और  उसने  उनके  साथ  भारत  की  कृषि  समस्याओं  के  बारे  में  बातचीत  की

 यदि  तो  भारत  को  निकट  भविष्य  में  खाद्य  के  मामले  में  आत्मनिर्भर  बनाने  के

 लिए  इन  सदस्यों  ने  क्या  सुझाव  दिये  और

 क्या  इन्हें  इस  देश  की  यात्रा  के  लिए  आमन्त्रित  किया  गया  था  अथवा  क्यों  वे  अपनी
 इच्छा  से  यहां  आये  थे  ?

 सामुदायिक  विकास  तथा  स  ह N हज़ार  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री
 अंन्नासाहिव :  जी  परन्तु  दल  मे  4  कृषि  बेमानी  शामिल  थे  ।
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 re ड  के दल  ने  कोई  विशेष  सुझाव  नहीं  दिए  हैं  ।  उन्होंने  area  में  कृषि  तथा  प  4

 क्षेत्र  में  होने  वाले  उस  अनुसन्धान  सम्बन्धी  ary  का  अध्ययन  किया  है  जो  कुछ  महत्वपूंगो  केन्द्रों
 थ पर  हो  रहा  हैं  ।  उन  2 la  कृषि  वैज्ञानिकों  के  साथ  विचार-विमश  भी  किया  है

 इस  दल  के  दौरे  का  सम्बन्ध  भूतपूर्व  खाद्य  तथा  कृषि  मंत्री  व  रूस  के  कृषि  मंत्री  के

 बीच  दोनों  देशों  के  कृषि  बन्ञातिकों  के  ला दान  प्रदान  के  बारे  में  हुई  बातचीत  से  है  ।  यह  बातचीत

 खाद्य  तथा  कृषि  मन्त्री  जी  ने  अपनी  जुलाई  1966  की  मास्को  की  यात्रा  के  समय  की  थी

 गोवध  पर  प्रतिबन्ध

 1556.  श्री  रामकरण  गुप्त  :

 त्री  क़ंबर लाल  गुप्त  :

 श्री  रा०  सच  बिदयार्थों  :

 केवी  खाद्य  तथा  क्ष  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  उन्होंने  8  और  9  1967  को  गोवध  पर  प्रतिबन्ध  लगाने के  प्रश्न  पर

 मुख्य  मंत्रियों  से  बातचीत  की  भौर

 दि  वो  बातचीत  का  क्या  परिणाम  निकला

 सामुदायिक  विकास  तथा  सहकार  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  मन्नाताहिब
 जी  हां  ।

 गोवा  पर  प्रतिबन्ध  लगाने  के  लिए  उपयुक्त  विधान  बनाने  प्रशन  पर  सम्बन्धित

 राज्य  सरकारें  विचार  कर  रही  हैं  ।

 उड़ोसा  द्वारा
 के

 को  चावल  की  सप्लाई

 1557.  थी  बिश्तामणि  पाणिग्रहण :  क्या  ata  तथा  कृषि  ad  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे  कि  :

 क्या  उड़ीसा  1967-68  की  अवधि  में  केन्द्र  को  75  0  टन  चावल  सप्लाई

 करने  के  लिये  सहमत  हो  गया  हैं  ;

 (@)  क्या  उड़ीसा  ने  केन्द्र  से  गेहूँ  मांगा  है  ;.

 यदि  at,  तो  कितना  और  इस  बारे  में  सरकार  की  क्या  प्रतिक्रिया  है  ;  और

 उड़ीसा  ait  अधिक  गेहूँ  के  बदले  में  कितना  और  चावल  देने  के  लिये  सहमत

 हुआ हैं  ?

 सामुदायिक  विकास  तथा  सहकार  मंत्रालय  में  राउत  मंत्री  अन्ना सा हिय
 :  जी  |
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 और  मिलों  के  कोटे  को  छोड़  कर  उड़ीसा  को  प्रतिमास  10,500  टन  गेहूँ  की

 मांग  है  ।  मिलों  के  कोटे  को  छोड़  कर  उनको  अप्र ल  में  3,000  मई  में  5,500  टन  तथा  जुन

 में  6300  टन  गेहूँ  दिया  गया  था

 (3)  राज्य  सरकार  ने  मात्रा  नहीं  बताई  है  ।

 उड़ीसा  में  e qaeq  विकास  निगम  के  कार्यकलाप

 1558.  श्री  चिन्तामणि  पाणि ग्र हो  :  क्या  पर्यटन  तथा  waite
 उड्डयन  मंत्री  यहं  बताने

 की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  पर्यटन  विकास  निगम  ने  उडीसा  में  अब  तक  पर्यटकों .  के  लिये  होटल

 आवास
 व्यवस्था

 तथा  सड़क  परिवहन  की  सुविधाओं  की  व्यवस्था  करने  का  कोई  कायें क्रम  आराम

 किया है  ;

 (a)  यदि  तो  उड़ीसा  में  fea  गये  इन  पों  का  ब्यौरा  क्या  इन

 घाओं  की  व्यवस्था  किन-किन  स्थानों  पर  की  गई  है  और  इन  पर  कितना  खच  आया

 और

 (a  है
 ह

 वर्ष  1967-68  में  इस  निगम  का  उड़ीसा  में  क्या  क्या  काय  करने  का

 विचार  है
 ?

 पेंशन  तथा  असैनिक  उड्डयन  म  श्री  (Sto  कण  जी  नहीं  |

 ही  नहीं  उठता  ।

 अभी  तक  कारपोरेशन  ढारा  कोई  योजनाएं  तैयार  महीं की  गई  हैं  ।  लेकिन  राज्य

 सरकार  और  पर्यटन  मन्त्रालय  के  चालू  वर्ष  के  बजट  में  बहुत  सी
 पर्यटन  विकास  योजनायें  हैं  ।

 उडीसा  में  कृषि  विकास  योजना

 1559.  थी  चिन्तामणि  पाणि ग्र हो  :  नया  साथ  तथा  कृषि  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे  कि  :

 क्या  उड़ीसा  की  1966-67  की  कृषि  विकास  योजना  के  लिए  मंजूर  की  गई  10

 करोड़  रुपय  की  राशि  का  पूर्ण  उपयोग  किया  गया

 यदि  तो  उसमें  से  कितनी  राशि  खचं  होने  की  सुचना  मिली

 1967-68  के  लिए  उड़ीसा  की  कृषि  विकास  योजनाओं  के  लिए  कितनी  राशि

 मंजूर  की  गई  और

 उन  योजनाओं  का  ब्यौरा  व्या  है  और  प्रत्येक  योजना  के  लिए  कितनी-क्रिस्टी  राशि
 नियत  की  गई  है

 सामुदायिक  विकास  तथा  सहकार  a  ae  राज्य  मंत्री  (at
 अन्ना साहिब

 (*)  और  में  कृषि  विकास  योजनाओं  के  लिए  1966-67  के  लिए  10
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 करोड  रुपये  का  व्यय  स्वीकार
 Sap é किया  गया  था  ।  उसमें  से  स  रने  910  करोड  रुपये  व्यय  किये

 भईया  90  लाख  रुपये  कम  ।

 और  अमी  तक  1967-68  के  लिए  नियति  को  अन्तिम  रूप  नहीं  दिया

 गया है

 पारादीप  पोट

 1560  थी  चिन्तामणि  पाणि  ग्रह

 श्री  प्‌  ला०  बारुपाल

 कया  परिवहन  तथा  नौवहन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  पारादीप  qe  zee  की  स्थापना  हो  गई  है

 यदि  तो  विलम्ब  के  क्या  कारण  बौर

 इसके  स्थापित  होने  की  कब  तक  सम्भावना  है
 ?

 परिवहन  तथा  नौवहन  मन्त्री  वी०  के ०  Fito  वी०  नही ं।

 और  पारादीप  पत्तन  अगर ल  1966  में  बडा  पत्तन  घोषित  किया  गया  था

 और  नवम्बर  1966  में  सागर-गामी  यातायात  के  लिये  खोल  दिया  गया  ari  पत्तन के

 प्रशासन  के  लिये  एक  संवैधानिक  पोर्ट  ct  की  स्थापना  का  प्रदान  उसके  बाद  ही  लिया  जा  सकता

 था  ।  इस  विषय  पर  मां  में  प्रस्ताव  प्राप्त  ga  थे  और  वे  विचाराधीन  हैं  ।

 काली  मिले  का  सत्य

 156i  श्री  क्या  खाद्य  तथा  कृषि  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  सरकार  को  काली  fast  के  भाव  गिरने के  are  में  जानकारी  और

 यदि  तो  इस  सम्बन्ध  में  क्या  उपचारात्मक  कार्यवाही  करने  का  विचार

 सामुदायिक  बिकास  सहकार  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  (sit  अपघासाहिव

 शायद )
 1965  से  1967  की  अवधि  के  दौरान  केरल  के  दो  चुने  हुए  बाजारों

 में  काली  faa  के  जो  मासिक  थोक  मलय  रहे  उनका  ब्यौरा  संलग्न  वितरण  में  दिया  गया  है  |

 [
 पुस्तकालय

 में  रखी  देखिए  संख्या  एल०  टी०  534/67']  उसको  देखने  से  मालूम होगा

 कि  aye  से  जुलाई  1966  के  दौरान  काली  t fad  के  जो  मूल्य  बढ़  गए  थे  वे  बाद  में  गिर  गए  |

 1967  से  मूल्य  फिर  बढ़ने  शुरू  हो  गए  हैं  और  अब  उतने  ही  हो  गए  हैं  जितने  1965

 तथा  1966  में  थे  |

 प्रयत्  ही  नहीं  उठता  ।

 Per  capita  sepply  of  sugar  to  States

 1562.  Shri  Samanta  Shri  N.  Maiti
 Shri A.  K.  Kisku  Shri  Yashpal  Singh
 Shri  Tridib  Kumar  Chaudhur

 Will  the  Minister  of  Food  and  Agriculture,  be  pleased  to  siate
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 (a)  the  per  capita  quantity  of  sugar  supplied  to  each  State;  and

 (b)  the  reasons  for  supplying  at  different  scales  and  not  supplying  the  Same
 at  a  uniform  per  capita  basis  ह

 The  Minister  of  State  in  the  Ministry  of  Food,  Agriculture,  Community  Development
 and  Cooperation  (Shri  Annasabib  Shinde)  :  (8)  A  statement  showing  per  capita  availa-

 bility  of  sugar  tu  each  State  is  attached.  {  Placed  in  Library,  See  No.  Lt.  535/67  ]

 (b)  Consumption  of  sugar  does  not  depend  on  population  alone.  It  varies
 from  area  to  area  depending  On  the  habits  of  tha  people,  industrialisation,  urbanisa-
 tion  and  availability  of  other  sweetening  agents  like  gur  and  khandsari  ote.

 हिमाचल  प्रदेश  में  खाद्यान्न  का  उत्पादन

 1563.  शी  हेमराज  :

 थ्री  प्रेमचन्द  वर्मा

 बया  खाद्य  तथा  कृषि  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  ब: कर गे  कि  :

 क्या  यहा  सच  है  कि  मिचल  प्रदेश  में  खाद्यान्न  की  कमी  है  और  पिछले  तीन

 वर्षों  से  वर्षा  न  होने  के  कारण  फसलें  नहीं  हुई

 यदि  तो  उतने  केन्द्र  से  कितने  खाद्यान्न  की  मांग  की  और

 एक  राज्य  खाद्य  खण्ड  स्थापित  होने  के  बाद  असर  1967  से  लेकर  1967

 के  अन्त  तक  केन्द्र  ने  उसे  कितना  खाद्यान्न  दिया  है  ?

 सामुदायिक  विकसित  तथा  सहकार  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  अन्ञासाहिब
 क्या  कोई  राज्य  खाद्यान्नों

 की  हट्टी  से  अधिशेष  सधवा  कमी  वाला  राज्य  यह
 निर्धारित  करने  के  लिये  कोई  निश्चित  मामू  ला  नहीं  है  ।  इसीलिये  ag  कहना  कठिन  है  कि  faar-
 चल  प्रदेश  खाद्यान्नों  की  दृष्टि  से  कमी  वाला  प्रदेश  है  ।  हिमाचल  प्रदेश  में  गत  दो  वर्षों  में  वर्षा

 कम  हुई  है  और  खाद्यानों  की  परिवार  1964-65  में  हुई  पैदावार  से  कम  है  ।

 1967
 में  हिमाचल  प्रदेश  सरकार  ने  केन्द्र  को  प्रति  मास  13,771

 मीटरी  टन  खाद्यान्न  देने  के  लिये  कहो  था

 हिमाचल  प्रदेश  को  अप्रैल  में  भेजी  गई  आयातित  गेहूँ  की  मात्रा  2,000  मीटरी
 टन  से  थोड़ी  कम  थी  और  मई  में  यह  मात्रा  4,000  मीटरी  टन  थी  ।  इसके  अतिरिक्त  पंजाब  ने

 हिमाचल  प्रदेश  को  देशी  गेहूं  तथा  चावल  प्रत्येक  की  दो  दो  हजार  मीटरी  टन  मात्रा  सप्लाई
 करने  की  पेशकश  की  है  ।

 विदेशो  प्रेक्षकों  के  लिए  चादर  उड़ान

 1564.  शी  है  ०  कृष्ण  :

 थमो  dto  दास  :

 गया  पटन  तथा  असैनिक  उड्डयन  मंत्री  यह  बताने  की  कपा  करेंगे  कि  :
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 क्या  यह  सच  +  my  Cyst | कि क  ३  पर्यटकों  के  लिए  चार्टर  उड़ानें  लोकप्रिय  बन  गई

 और

 (a)  यदि  तो  इनके  बन्द  किय ेजाने  के  क्या  कारण  हैं
 ?

 पटन  तथा  असैनिक  उड्डयन  मन्त्री  गारत  आने  वालें  पर्यटक

 दलों  के  चारा  का  परिचालन  उन  पर  लगी  हुई  पाबन्दियों  में  छठ  दी  जाने  के  वाद

 1966  के  अन्त  से  प्रारम्भ  gar  क्योंकि  ag  उनके  परिचालन  का  पहला  ही  बर्ष  अतः  नाटक

 सामानों  को  व्यापक  रूप  ये  लोकप्रिय  बनने  में  अमी  समय  लगेगा

 उन्हें  बन्द  उट्ठीं  किया  गया  है  |

 वर्षा  को  सम्भावना

 565.  श्री  नीतिराजनिह  घो धरो  थी  किकिरिंसिह

 श्री  ait  बरो  :

 डा०  कर्णीतिह  श्री  कोलाई  बिदा

 गोमती  नीलम  कौर

 क्या  खारा  तथा  कृषि  मन्त्री  as  बताने  की  क्लिप  करेंगे  कि

 क्या  सरकार  को  मालम  है  कि  अमरीका  विशेषज्ञों  को  भारत  में  fatty  रूप  से

 sa  प्रदेश  में  पुनः  इस  वर्ष  अर्धाली  तीसरी  बार  सुखा  पड़ने  की  भाशंका  और

 यदि  तो जिन  क्षेत्रों  में  सुना  पड़ने  की  संभावना  वहां  पर  खाद्यान्न  और

 पानी  की  व्यवस्था  करते  के  लिये  कया  कदम  उठाने  का  विचार  है
 ?

 सामुदायिक  विकास  तथा  सहकार  मंत्रालय  में  राज्यमंत्री  अज्ञासाहिन

 :  जी  नहीं !

 प्रश्न  ही  नहीं  उठता  |

 teeta  विस्तार  सेवा  खण्डों  से  slat  का  वापस  लिया  जाना

 1566.  भो  ष्ह्  लक प्पा :  क्या  खाद्य  तथा  कृषि  seal  यह  बताने की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  स्वर्गीय  प्रवान  श्री  लालबहादुर शास्त्री  का  राष्ट्रीय  विस्तार  सेवा  खंडों

 ये  जीपें  वापस  लेने  का  प्रस्ताव  रद्द  कर  दिया
 a

 और

 यदि  तो  इसके  कया  कारण हू

 सामुदायिक  विकास  तथा  सहकार  मंत्रालय  में  राज्य  मन्त्री  अन्नाताहिब
 11-12-1964  को  तीसरी  लोकसभा  में  एक  सदस्य  द्वारा  पेश  किये

 :  और  :
 गये  प्रस्ताव  पर  होने  वाली  बहस  तथा  बाद  में  9-3-1965  को  उस  समय  के

 सामुदायिक
 विकास

 तथा  सहकारिता  मन्त्री  की  संसद  में  विभिन्न  राजनीतिक  दलों  के  प्रतिनिधियों के  साथ  हुई  बैठक

 के  फलस्वरूप  सामुदायिक  विकास  खण्डों  से  जीपों  को  पुश्त  वापिस  ले  लेने  का  रह  कर
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 दिया  गया  था  ।  उसके  स्थित  पर  राज्य  सरकारों  को  अनुदेश  जारी  किए  गये  थे  कि  चुनावों  की

 अवधि  नामांकन  की  तारीख  से  मतदान  की  तारीख  जीपों  को  खण्डों  से  वापिस

 ले  लिया  जाए  और  सामान्य  काल  में  जीपों  के  उपयोग  के  लिए  एक  नियमावली  तेयार  की  जाए
 राज्य  सरकारों  ने  इन  सुझावों  को  कार्य  रूप  दे  दिया  है  ।

 परिचय  बंगाल  में  कुछ  वस्तुओं  के  म्यों  में  बद्धी

 1567.  शी  समर  गुह  :  व्या  खाद्य  तथा  कृषि  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 बया  सरकार  को  पता  है  कि  पश्चिम  बंगाल  में  सरसों  के  दालों  आदि

 को  कीमतें  अचानक  बढ़  गई

 क्या  सरकार  को  पता  है  कि  यह  चीजें  अन्य  राज्यों  से  परिचय  बंगाल  में  मंगवाई

 जाती  हैं  और  कुछ  थोक  व्यापारियों  ने  इन  वस्तुओं  की  कृत्रिम  कमी  कर  दी  और

 यदि  at,  तो  पश्चिम  बंगाल  सरकार  को  अन्य  राज्यों  से  खाद्य  पदार्थ  उचित  मूल्यों

 पर  प्राप्त  कराने  में  केन्द्रीय  सरकार  का  क्या  सहायता  करने  का  विचार  है  ?

 सामुदायिक  विकास  तथा  सहकार  मंत्रालय  में  राज्य  अज्ञासाहिय

 :  कलकत्ता  की  मण्डियों  में  सरसों  के  तेल  के  थोक  मृतकों  में  aye  1967  से  तथा

 दालों  व  मालू के  थोक  नृत्यों  में  फरवरी  1967  से  वृद्धि  हुई  है  ।

 (3)  और  इन  तीनों  जिंसों  की  समस्यायें  शिष्  fas  प्रकर  की  हैं  ।  इस  ag  परिचित

 बंगाल  में  आलू  की  अच्छी  फसल  हुई  है  ।  इसके  अतिरिक्त  उत्तर  प्रदेश  घ  पंजाब  में  से  बंगाल

 मी  आलू  प्राप्त  करता  भी  आलू  की  अच्छी  उपज  हुई  है  ।  जहां  तक  सरसों  का  सम्बन्ध

 बंगाल  देश  के  विभिन्न  मागों  से  काफी  बड़ी  मानना  में  इस  जिन्स  को  खरीदता  है  ।  बंगाल  अपने

 मीटिंग  उद्योग  के  माध्यम  से  अनेक  राज्यों  के  सरसों  के  व्यापार  पर  नियन्त्रण  स्थापित  रखता  है  ।

 सरसों  के  उत्पादन  के  केन्द्रों  व  मीटिंग  व्यापार  के  विषय  में  मूल्य  का  सम्बन्ध  स्पष्ट  नहीं  है  ।

 परिचित  बंगाल  दालों  को  बड़े  माने  पर  आयात  करता  इस  वर्ष  दालों  की  फसल  अच्छी  नहीं

 थी  इस  समय  इन  तीनों  जिन्हों  में  से  किसी  पर  मी  कोई  नियन्त्रण  नहीं  है  |  हां  बिहार  से  आलू
 के  बाहर  ले  जाने  पर  प्रतिबन्ध  मौजुद  हैं  क्योंकि  agi  सुखे  के  कारण  स्थिति  ठीक  नहीं  है  ।

 कृषि  ऋण  निगम

 1568.  शो  रणघीरतिहू  :  बया  खाद्य  तथा  मन्त्री  यह  बताने  को  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  राज्यों  में  कृषि  ऋण  निगम  स्थापित  करने  कौ  योजना  को  अन्तिम  रूप  दिया

 जा  चुका

 यदि  तो  उसका  ब्यौरा  क्या  और

 यदि  तो  इसमें  देरी  होने  के  क्या  कारण  हैं  ?

 ~
 सामुदायिक  विकास  तथा  सहकार  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री

 अन्नासाहिव
 :  पश्चिम  राजस्थान  तथा  मनीपुर  एवं  त्रिपुरा  के
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 संघ  क्षेत्र  के  राज्यों  में  कृषि  ऋण  निगम  स्थापित  करने  के  लिए  fra  नि  बनाते  का  निर्णय  किया

 गया है  ।

 और  :  विधान  का  ब्यौरा  तयार  किया  जा  रहा  है  और  संसद  में  यथासम्भव

 एक  बिल  पेश  किया  जायेगा  ॥

 केरल  के  छोटे  पत्तनों  का  विकास

 1569.  श्री  नायनारे  :  क्या  परिवहन  तथा  नौवहन  मन्त्री  यह  बताने  की  कपा  करेंगे  :

 द्वितीय  तथा  तृतीय  योजनाओं  की  अवधि  में  केरल  में  छोटे  पत्तनों  के  विकास

 की  कौन-कांत  सी  योजनायें  मंजूर  की  और

 तीनों  योजनाओं  की  अवधियों  में  केरल  में  छोटे  पत्तनों  के  विकास  की  योजनाओं  पर

 केन्द्रीय  सरकार  ने  कितनी  राशि  व्यय  की  ?

 परिवहन  तथा  नौवहन  मंत्री  (  डा०  ato  बे ०  आर०  यो०  राव०  )  दूरी

 और  तीसरी  योजनाओं  में  मंजूर  हुई  योजनायें  अनुबंध  में  की  गई  हैं  ।  |  पुस्तकालय  में  रखी

 देखिये  संख्या  एल०  टी ०  536/67

 केरल  सरकार  को  केन्द्रीय  सरकार  ने  निम्न  रानियां  ऋण  रूप  में  दी

 पहली  योजना  2°16  लाख  रु०

 7°65  लाख  स० दूसरी  योजना

 तीसरी  यो  जना  70°44  लाख  स०

 चीनी  के  कारखानों  द्वारा  किसानों  को  देय  धन

 थ्री  मोहन  स्वरूप

 थ्री  सिद्ध  इधर  थी  मृत्यु जय  प्रसाद

 कया
 खाद्य  तथा  कृषि  मन्त्री  यह  बताने  की

 कपा
 करेंगे  कि  :

 क्या  यह  सच  है  कि  गलना  उगाते  वालों  को  चीनी  के  बहुत  से  कारखानों  ने

 1964-65,  1965-66  भौर  1966-07  में  सप्लाई  गन्ने  के  मूल्य  नहीं  दिये

 यदि  तो  इन  वर्षों  के  लिये  राज्यवार  कितनी  cfs  देनी  दोष  और

 गन्ना  उगाने  वालों  को  उनके  द्वारा  चीनी  के  कारखानों  को  सप्लाई  गन्ने  का  मृत्य

 तुरन्त  इसके  लिये  सरकार  का  कया  कार्यवाही  करने  का  विचार  है  ?

 सामुदायिक  fara  सहकार  मन्त्रालय  में  राज्य  मन्त्री

 मन्माताहिब  :  और  1966-67,  1965-66  तथा  1964-65  के  सीजनों  में

 गन्ने  के  मूल्य  की  बकाया  राशि  की  राज्यवार  स्थिति  बताने  वाला  एक  विवरण  संलग्न  है  |

 [  पुस्तकालय  में  रखा  देखिये  संख्या  एल०  gto  537-67  ]
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 राज्य  सरकारों  से  कहा  गया  है  किवे  चीनी  कारखानों  से  गन  ;  के  मुल्य  की  बकाया

 राशि  का  शीघ्र  भुगतान  करवाने  के  लिये  उचित  कदम  उठायें  ।

 eras  के  लिए
 जाकर

 फ्रेंडशिप  विसात  सेवा

 1571,  श्रीमती  उपोत्सना  चन्दा  पर्यटन  तथा  असैनिक  उड्डयन  मंत्री  यह  बताने

 की  कपा  करेंगे  कि
 :

 व्या  सरकार
 का  विचार

 निकट  भविष्य  में  इम्फाल  तक  फॉकर  फ्रेंडशिप  विमान

 सेवा  बढ़ाने  का

 (a)  यदि  ही  तो  इम्फाल  हवाई  अड्डे  का  विरासत  करने  के  लिए  क्या  कार्यवाही

 की  गई  और

 यदि  उपयुक्त  माग  को  उत्तर  नकारात्मक  तो  इसके  बया  कारण

 पर्यटन  तथा  असैनिक  उड्डयन  मंत्रो  (  डा०  क्णतिहू  )  :  से  :  इस  समय  इम्फाल

 का  सावन-पथ  केवल  डकोटा  विमानों  के  परिचालनों  के  लिए  उपयुक्त  है  और  आई०  wo

 सी०  एक  दैनिक  डी०  विमान  सेवा  चला  रही  है  ।  हवाई  अड्डे  का  अधिक  बड़े  विमानों

 के  परिचालनों  के  लिए  विरासत  किया  जा  रहा  है  और  जब  वह  विकास  ard  पुरा  हो  जपेगा  तो

 इम्फाल  के  लिए  फ्रेंडशिप  विमानों  से  विमान-सेवा  चलाने  के  प्रश्न  की  जांच  की  जायेगी  ।

 नेहरू  लोक

 1572.  sh  बाबूराव  पटेल
 :

 थी  यश पाल सिह  :

 थी  Wo  Wo  सामन्त चक्

 क्या  ्य पपटत  तथा  असैनिक  उड्डयन  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  यह  सच  है  कि  मंसूर  में  चाप डी  पहाड़ी  की  तलहटी  में  लोकਂ  नामक
 मारतीय  डिजनेलैंड  बनाते  पर  सरकार  25  लाख  रुपये  खर्च  करने  की  योजना  बना  रही

 है

 चौथी  पंचवर्षीय  योजना  में  इस  प्रकार  के  कितने  लोकਂ  बनाने  की  योजना
 है  तथा  वे  किन  किन  स्थानों  पर  बनाये  जायेंगे  ;

 चौथी  पंचवर्षीय  योजना  में  इन  लोकोंਂ  के  लिए  कुल  कितने  घन  की  व्यवस्था
 की  गई

 विभिन्न  नेहरू  लोकोंਂ  के  निर्माण  के  लिये  कितनी  बिदेशी
 मुद्रा  की  आवश्यकता

 मौर

 (s+)  इनसे  aa  में  जनसाधारण  को  क्या  लाभ  होगा  ?

 तथा  असैनिक  उड्डयन  (  डा०  कर्ण  जी  हां  ।
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 और  मंसुर  में  arg डी  पहाड़ी  की  तलहटी  केवल  एक  नेहरू  लोक  बनाने

 की  योजना  है  ।  इसकी  अनुमानित  लागत  25  लाख  रुपये  है  ।

 ;  ate  अमी  ब्यौरे  तयार  नहीं  किये  इसलिए  इस  पर  खर्च  होने  वाली  विदेशी

 मुद्रा  की  राशि  निर्धारित  नहीं  की  गई  है  ।

 (3°)  वहां  पर  दी  जाने  वॉली  सुविधायें  ais  एवं  मनी  tate  waa  Stil  ही  प्रकृति

 की  होंगी  ।

 गायों  पर  प्रति  जीवाणु  परायों  को  प्रयोग

 1573.  eft  नो ति राज  fag  चौधरी  :  शी  ated  साल  गुप्त  :

 at  मर्णिभाई  जे०  पटेल  :  थी  शठ  घ०  :

 eh  राम ति हू  अग्रवाल  :

 कया  छाद्य  तथा  क्वि  मन्त्री  यह  बताने  की  कपा  करेगे किं  :

 क्या  पशु  चिकित्सा  वि मांग  थैली  की  बीमारी  से  पीड़ित  गायों  के  में  stfa-

 जीवाणु  पदार्थों  का  प्रयोग  करता  और

 सर्दी  तो  इस  बोत  को  सुनिश्चित  ate  कें  लिए  बया  पुर्व  सावघानी  बरती

 जा  रही  है  कि  जब  तक  ऐसी  गायों  के  दूध  में  प्रतिजीवाणु  पदार्थ  अथवा  उसका  असर  रहता
 उनके  दूध  को  बाजार  में  न  बेचा  जाये  ?

 सामुदायिक  विकास  तथा  सहकार  ana  में  राज्य  मंत्री  झन्ना ता शिव
 :  और  राज्य  सरकारों  से  जानकारी  इकट्ठी  कीं  जी  रही  है  और  मिलते  ही  समा

 पटल  पर  रख  दी  जायेगी  ।

 कनाड़ा  सरकार  दारा  दिये  गये  दुग्ध  पाउडर  का  मार्ग  में  गुम  हो  जाता

 1574.  थी  इन्द्रजीत  गुप्त  :  कया  खाद्य  तथा  कृषि  मन्त्री  यह  बताने  कौ  करेंगे  कि  :

 क्या  उन्होंने  कनाड़ा  सरकार  की  इस  दडिंका्यत  की  जांच  की  है  कि  उनके  हारा

 बिहार  की  सहायता  के  लिये  दिया  गया  दुग्ध  पाउडर  माने  में  ही  गुम  हो  जाता

 यदि  तो  जांच  के  क्या  परिणाम  निकले  और

 (71)  क्या  कनाडा  के  अधिकारी  भी  स्वतन्त्र  रूप  से  इसकी  जांच  कर  रहे  हैं  ?

 सामुदायिक  विकास  तथा  सहकार  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  अँन्राताहिय
 और  gray  के  ga  होने  के  सम्बन्ध  में  कनाडा  के  कुछ  पत्रों  में  छपे

 आरोपों  की  जांच  की  जा  रही  है  ।  इसे  ध्यान  में  रखते  हुये  कि  अहुत  से  मामलों  में  बंदरगाहों  से
 गंतव्य  स्थान  तक  सामानों  के  लें  जानें  में  बहुत  खिंचाव  पड़ता  हैं  तो  इसे  मामलें  में  मार्ग  में
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 कुछ  नगण्य  हानि  का  हो  जाता  कोई  असाधारण  बात  नहीं  मार्ग  में  हुई  इस  हानि  का

 राज्य  सरकार  से  पूर्ण  विवरण  मालूम  किया  जा  रहा है  ।

 सरकार  को  इसकी  कोई  सूचना  नहीं  है  ।

 होती  निर्वात

 1575.  थी  Go  हाज़िर  :

 थी  चिन्तामणि  पोलियो

 बया  खाद्य  ताश  कृषि  मन्त्री  यह  बताने  की  कपा  करेंगे  कि  :

 कया  यह  सच  है  कि  सरकार  ने  इस  वर्ष  चीनी  का  कम  निर्यात  करेने  का  निर्णय

 किया

 बया  सरकार  ने  चीनी  के  निर्यातकों  कों  20  करोड़े  acd की  झंहायंता  दी  है  और

 17-5
 करोड़  ead  की  विदेशी  मुद्रा  कमाई  और

 इस  वर्ष  कितनी  चीनी  को
 निर्यात

 कियां  जायेगीं  ?

 सामुदायिक  विकास  तथा  सहकार  मंत्रालय  a  राज्य  मंत्री  अन्नास।हिब
 :  और  जो  हं  ।  1967  में  चीती  का  1966  के  4.41  लाख  मीटरी  टन

 के  मुकाबले  लगभग  2.20  लाख  मौटरी  टन  होंगा  ।

 1966-67  के  वित्तीय  वर्ष  में  1966  में  निर्वात  की  मई  4'41  लाख  मीटरी  टन

 चौनी  पर  हुई  हानि  को  पूरी  करने  के  लिए  20
 करोड़  रुपये  व्यय  किये  गये  थे  ।  इन  निर्यातों

 से  रूम  18  करोड़  रपये  की  विदेशी  मुद्दा  प्राप्त  होगी  ।

 उडीसा  में  उद्यान-दीवान  का  विकास

 1516.  थीं  रामचन्द्र  :  कह  प्रधानी :

 धुलेदवर
 मीना  :  थी  हीरजी  भाई  :

 बया  खाद्य  तया  दूषि  मरनी  यह  बजाने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 बया  1967-68  के  दौरान  राज्य  उद्यान-विज्ञान  के  विकास  के  लिये  उड़ीसा
 सरकार  को  कोई  सहायता  देने  का  विचार  और

 यदि  तो  उसका  ब्यौरा  क्या  है  ?

 सामुदायिक  विकास  तथा  सहकार  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री
 अन्ना साहिब

 शिर्दे) ड  और  उड़ीसा  सरकार  ने  अपनी  चौथी  पंचवर्षीय  योजन  1  के  meq  में
 1967-68  में  उद्यान-विज्ञान  कें  विकास  के  लिए  69.42  लाख  रुपये  की  व्यवस्था  की  कार्यक्रम के  लिये  प्रस्तावित  खर्च  के  बारे  में  जानकारी  उपलब्ध  नहीं  है  ।

 केन्द्रीय  वित्तीय  सहायता  किसी  विशेष  यां  जना  के  लिए  स्वीकृत  नहीं  जाती  बल्कि  विकास के  मुख्य  शीर्षकों  के  लिए  स्वीकृत  की  जाती  हैं  ।  इसलिए  ag  बताना  सम्भव  नहीं  है  कि
 विज्ञान  की  योजनाओं  के  लिए  कितनी  केन्द्रीय  स  सहायता  दी  गई  है  ।
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 डीसा  में  फन  की  खेती

 1577.  थी  रामचन्द्र  उलाका  थी  हीरजी  भाई

 थी  धुलेदवर  मीना  थी  प्रधानी

 क्या  खाद्य  तथा  क्ञाष  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 कया  1966-67  में  केन्द्रीय सरकार  ने  उड़ीसा को  राज्य  में  की  का

 विकास  करने  के  लिए  कोई  वित्तीय  सहायता  दी  और

 यदि  तो  उसका  ब्यौरा  क्या  है
 ?

 सामुदायिक  fama  तथा  सहकार  मंत्रालय  में  wer  मंत्री

 पन्ना पा हिब  :  जी  हाँ  ।

 राज्यों  की  गत्ता  विकास  योजनायें  उत्पादनਂ  शीर्षक  के  अन्दर  आती  हैं

 जिसके  लिए  1966-67  में  उड़ीसा  की  राज्य  सरकार  को  72.31  लाख  रुपये  (3.97  लाख

 रुपये  TNT  तथा  68.34  लाख  रुपये  अनुदान  के  रूप  में  )  की  केन्द्रीय  सहायता  मंजूर

 कौ  गई  थी  |

 उड़ीसा  को  पशु  पालन  के  लिए  केन्द्रीय  सहायता

 1578.  शी  रामचन्द्र  इलाका  थी  हीरजी  भाई

 शी  कुलेश्वर  मीना  शी  विश्वनाथ  पाण्डेय

 श्री  ०  प्रधानी

 चला  खाद्य  तथा  कृषि  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 वर्ष  1966-67  के  दौरान  केन्द्रीय  सरकार  ने  राजस्थान  तथा  उ०  प्र०

 को  अलग  इन  राज्यों में  (  )  पशुपालन  डेरी  तथा  sta  और  (  )

 सदस्य  पालन  सम्बन्धी  कार्यक्रमों  को  क्रियान्वित  करने  के  लिए  वास्तव में  कितना  धन

 और

 उक्त  अवधि  में  इन  राज्यों  में  उपरोक्त  योजनाओं  पर  तरक  वास्तव  में  ,  कितना

 घन  खरच  किया  गया
 ?

 ara,  सामुदायिक  विकास  तथा  सहकार  मन्त्रालय  में  राज्य  मन्त्री  ae

 साहिब  शिन्दे  और  )
 प्रत्येक  विकास  शशांक

 के  लिए  होने  वाले  प्रत्याशित  व्यय

 के  विषय  में  जानकारी  राज्य  सरकारों  दारा  दी  जाती  है  और  स्वीकृति  भी  विकास  शीर्षकों  के

 अनुसार  दी  जाती  है  ।  डेरी  द्भय  संभरण  कार्यक्रम  एक  ही  विकास  शीर्षक

 के  अन्तर्गत  आते  अतः  अलग  अलग  आंकड़  उपलब्ध  नहीं  हैं  ।  केन्द्रीय  वित्तीय  सहायता

 पहली  3  तिमाहियों  के  वास्तविक  व्यय  के  विभागीय  आंकड़ों  के  आधार  ब  प्रत्याशित  व्यय

 चौथी  तिमाही  के  आधार  पर  स्वीकार  की  जाती  वास्तविक  व्यय  के  अन्तिम
 आंकड़े

 केन्द्रीय  सहायता  के  समंजन  के  बारे  में  लेखा  परीक्षा के  अन्तिम  आंकड़ों की  प्राप्ति  के  are
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 ही  जाने  जा  सकेंगे  ।  1966-67  के  लिए  स्वीकृत  केन्द्रीय  सहायता  तथा  1966-67  के

 प्रत्याशित  ह  निम्न  प्रकार

 लाख  रुपयों  में

 1966-67  के  लिए  स्वीकृत  राज्य  सरकारों  द्वारा दी  गई

 राज्य का  -  हुई  केन्द्रीय  सहायता  जानकारी के  अनुसार  1966-67

 नान  के  लिए प्रत्या दयित व्यय

 डेरी  मत्स्यपालन  डेरी  तथा  मत्स्यापान्नन

 sa  सम्भार तथा  स़्मरण

 समोसा  55.59  10.32  88.71  52.00

 राजस्थान  46.98  1.38  98.84  11.75

 प्रवेश  105.09  4.29  203.04  24.93

 ज्यो ंसें  साण्डागार

 1579.  को  रामचन्द्र  इलाका
 आरी  हीरजी माई

 mt  धुलेइवर  मीना  श्री  विश्वनाथ  पाण्डेय

 श्री  व०  प्रधानी

 क्या  खाद्य  तथा  कुकी  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 (5)  राजस्थान  और
 उत्तर

 प्रदेश  में
 इस  समय  कितने  भण्डागार हैं

 वे  किन-किन  स्थानों  पर  और

 वह  1967-68  में  वहां  कितने  माण्डागार  खोलने  का  विचार
 कौर  उन्हें  कहा

 जायेगा

 खारा  सामुदायिक  विकास  तथा  सहकार  म ंraya Ads  म  राज्य  मर

 राजस्थान  तथा  उत्तर  प्रदेश  में  केन्द्र  तथा  Ts

 मन्त्री
 मन्ता  साहिब

 ग्यात  राज्य  भांडागार
 नियमों  के  निम्नलिखित  भाण्डागार  हैं

 राज्य  are  राज्य

 उडीसा  6  13  19
 पिस्तान  3  33  36

 चत्तर  प्रदेश  3  59  62

 (=)  केन्द्रीय  तथा  राज्य  भाण्डागार  निगमों  के  are  गारों के  स्थान  संलग्न  fer में
 दिये

 गये  हैं  ।  में  रखा  गया
 ।

 देखिये  we
 538/67]

 1967-68  में  उड़ीसा  में  तीन  तथा  उत्तर  प्रदेश  मे  आए  पाण्डागार  खोलने  का
 प्रस्ताव  है

 ।
 इस  वर्ष  के  दौरान  राजस्थान  में  कोई  भाण्डाग  खोलने  की  सम्भावना  नहीं है  ।
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 निम्नलिखित  केन्दों  में  भाण्डागार  स्थापित  किये  जायें

 खोले  जाने  बाले  भाण्यागार

 राज्य  केन्द्रीय  माण्जागार  राज्य  माण्डागार

 निगम  निगम

 सख्या

 उड़ीसा  1  वीराध्रानाप्पुर

 रामपुर

 तीमापारा

 1 उत्तर  प्रदेश  तातेरी
 oe

 1  सरधना

 1  बगारायन  ह

 1  कायमगंज

 सिंदोती

 |  कलभाभो

 उडीसा  में  कृषि  ध्रनुसंघान  परियोजनाएं

 1580.  sit  रामचन्द्र  उलाका  :  श्री  ख०  प्रधानी  :

 श्री  gorse  सीना  :  ait  होरजी भाई  :

 क्या  खाद्य  तथा  कृषि  मन्त्री  यह  बताने  की  करेंगे  कि
 :

 उड़ीसा  तथा  राजस्थान  राज्यों  में  इस  समय  कितनी  कृषि  अनुसंधान  परियोजनाएं  चल

 रही  ak

 वर्ष  1966-67  में  अब  तक  इन  परियोजनाओं  पर  कुल  कितना  धन  at  किया

 चुका है  ?

 सामुदायिक  विकास  तथा  सहकार  मंत्रा लय
 में  राज्य  मंत्री  श्रत्तासाहिब

 :  और  प्री  गई  जानकारी इकट्ठी  की  जा  रही है  और  यथा  समर्थन

 सभा
 के

 पटल  पर  रख  दी  जायेगी
 ।

 wa  sia  आन्दोलन  के  लिए  उड़ीसा  को  अनुदान

 1581.  sit  घुलेइवर  मोना  :  श्री  शव  प्रधानी  :

 श्री  रामा-द्र  इलाका  :  श्री  होरजीं  भाई  :

 क्या  खाद्य  तथा  कृषि  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे कि  :

 1966-67 में  अधिक  असन  उपजाओ
 आन्दोलन  के

 लिए  उड़ीसा
 और  राजस्थान  की

 वास्तव में  कितनाਂ  अनुदानों  दिया
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 1967-68  में  इस  प्रयोजन के  लिए  इन  राज्यों  कों  कितनी  राशि

 विचार है  ?

 सामाजिक  विकास  तथा  सहकार  मन्त्रालय  मं  राज्य  मन्त्री

 साहिब  शिन्दे  )  राज्यों को  अन्न  उपजाओ  अभियान  के  निम्न  शिक्षकों

 के  अन्तर्गत  अनुदान  दिया  जाता  है  :  विकास  ats  (1)  कृषि  उत्पादन  विकास

 (2)  लघु  सिचाई  ।  उड़ीसा  तथा  राजस्थान  सरकारों के  लिए  1966-67  की  अवधि के
 वास्ते  उपरोक्त  विकास  शीर्षकों  के  अन्तगंत  योजनाओं की  क्रियान्वित  हेतु  95.49  लाख

 125.  18  लाख  रुपये  का  अनुदान  स्वीकार  गया  है  ।

 अभी  तक  1967-68  के  लिए  राज्य  सरकारों  को  दी  जाने  वाली  केन्द्रीय  वित्तीय

 सहायता
 को

 अन्तिम  रूप  नहीं  दिया  गया  है
 ।

 भारत  पथ टन  विकास  निगम

 1582.  श्रोमती  शारदा  मुकर्जी

 श्री  वीरेन्द्र  शाह

 क्या  पर्यटन  तथा  झ्र सं निक  उड्डयन  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या यह  सच  है  कि  भारत  पर्यटन  विकास  निगम  के  लिए  बिदेशी  मुद्रा  का

 नियतन  किया  गया  और

 यदि  तो
 कितनी  विदेशी  मुद्दा  नियत  की  गई  है

 और  किस  उद्देश्य के  लिये

 इसका  नियतन  किया  गया है  ?

 पर्यटन  तथा  न् ्रसनिक  उड्डयन  मंत्री  :  itt  1967-68  के

 के  लिए  भारत  पर्यटन  विकास  निगम  के  लिए  38  लाख  रुपये  की  विदेशी  मुद्रा  का  नियतन
 किया  गया  है  ।  नियतन के  औपचारिक  आदेश  सरकार  द्वारा  तिर्यक  प्रस्ताव  के  स्वीकार

 किये जा  चुकते  के  बाद  जारी  किये  जायेंगे ।  इसका  निम्न  प्रयोजनों  के  लिये  उपयोग  fare
 जाने का  प्रस्ताव  St

 1  सरकारी  क्षेत्र  अन्तर्गत  बनाये  जाने  वाले  होटलों  के  निर्माण
 के  लिए  आवश्यक  वातानुकूलन  किचन तथा  लांड्री

 इत्यादि  जैसे  विदेशी  उपकरण  )  0  लाख  रुपये

 षष्टम  साहित्य  की  उत्पादन-आर्ट  फिल्मों  फोटो  उपस्कर
 का  पिक्चर  पोस्टकार्ड ों  की  छपाई  8  लाख  रुपये

 3  सरकारी  क्षेत्र
 के  अन्तर्गत  पर्यटक  परिवहन  का

 वातानुकूलन  यूनिटों  का  आयात  4  लाख  रुपये
 4.  सान-एक-लखमीर  प्रदर्शनों  का  आयोजन-दो  प्रदर्शनों  के

 उपस्कर  का  आयात  6  लाख  रुपये

 योग  38  लाव  रुपये
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 फलों के  बागों  को  सूची

 1583,  श्री  राने  :  क्या  खाद्य  तथा  कृषि  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 समस्त  भारत  में  कुल  कितनी  भूमि  में  फलों  के  बाग  और

 फलों  का  कुल  वार्षिक  उत्पादन  कितना  है
 ?

 खाद्य  कृषि  सामुदायिक  विकास  तथा  सहकार  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  श्रत्नासाहिव

 और  विभिन्‍न  फल-फसलों के  बारें  में  कोई  नियमित  अखिल

 अनुमान  तेयार  नहीं  किये  जाते  ।  फिर  भी  1963-64  वर्ष  के  नवीनतम  भूमि  उपयोगिता

 के  अनुसार  1305  हजार  हेक्टेयर  भूमि में  फल  फसलें  उगाई  गई  थीं  इसके
 अतिरिक्त

 क्षेत्र
 शौर

 तथा  काजू  के  उत्पादन  सम्बन्धी  तदर्थ  विधिक  अनुमान  राज्य

 a
 प्राप्त  होते  हैं  ।  इन  तीनों  फलों  के  सम्बन्ध  में  नवीनतम  सूचना  1964  65  ag  के  लिए

 है  ।  यह  निम्न  मकार
 ~

 क्षत्र  उत्पादन

 (  हैक्टेयसें  हजारों  में  )  ज  हजारों
 1.  केला  195  2670

 2.  पाया  7  240

 3.  काजू  157  142

 क्लोव में  घान  की  लेती

 1584  श्रीमती  ज्योत्सना  चन्दा  :  क्या  द्य  तथा  कृषि  मंत्री  यह  बताने की  कृपा
 करेंगे कि

 क्या  सरकार  का  बिचार  लक्की  में  धान  की  खेती  के  बारे  में  प्रयोग  करने

 का  और

 यदि  तो  कब  तथा  किसानों  को  इस  बारे  में  क्या  प्रोत्साहन  देने  का

 प्रस्ताव है  ?

 सामुदायिक  विकास  तथा  सहकार  मन्त्रालय  में  राज्य  सन्नी  (

 साहिब  :  अभी  सरकार  का  ऐसा  कोई  प्रस्ताव
 नहीं

 है  ।

 )  प्रदान  हीਂ  नहीं  उठता  ।

 राजस्थान को  चोरी  तथा  गेहूं  की  सप्लाई

 ख०  प्रधानों 1585.  शी  घुलेदवर  मोना

 श्री  रामचन्द्र  इलाका  होली  भाई

 क्या  खाद्य  तथा  कृषि  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  लि

 1966-67  में  राजस्थान के  लिए  र  चीनी  की  कितनी  मात्रा  का  निशान

 किया गया  तथा  वास्तव में  कितनी  मात्रा  दी  और
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 fafaa  उत्तर

 1967-68  के  पहले  तीन  महीनों  के  लिए  राजस्थान  को  कितने  गेहूं  और  चीनी

 का  नियतन  किया  गया  है  ?

 सामुदायिक  बिकास  तथा  सहकार  मस स्वा लय  में  राज्य  मन्त्री  श्री

 साहिब  :  राजस्थान  को  1966-67  ल-मार्चे  )  कर्ज  आयातित  गेहू  और

 बीनी को  आवंटित  तथा  वास्तव  में  भेजी  या  दी  गई  मात्रा  इस  प्रकार

 मोटरी  टन

 झ्रावंटित  मात्रा  या  dt  गई  मात्रा

 q yer  355.0  3252.8 ट्र

 चीनी  110.0  107.8

 1967-68
 ( art  की  पहली  तिमाही  राजस्थान  की

 आगे
 की

 संभावित  मात्रा  सहित  आयातित  और  चीनी  की  आवंटित  मात्रा  इस
 प्रकार

 हैः

 मीटरी  टन  में

 अनाज  आवंटन

 गेहू  71.5  मीटरी  टन

 चीनी  18.7  पी

 कृषि  दिक्षा

 1586,  घो  कुलेश्वर  मोना  :  श्री  qo  प्रधानो ं:

 श्री  रामचन्द्र  इलाका  :
 श्री  दोरजी भाई  :

 क्या  खाद्य तथा  कृषि  मन्त्री 4  1967  के  अतारांकित  प्रइन  संख्या  480  के

 उत्तर  के  सम्बन्ध  में  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  कार्यकारी  दल  के
 निष्कर्ष

 इस  बीच  मिल  चुके  और

 यदि
 तो

 इस  मामले  में  क्या  निर्णय  किया  गया  है  ?

 सामुदायिक  विकास  तथा  सहकार  मन्त्रालय  में  राज्य  मन्त्री

 साहिब  :  SaaS ca F frergq दल  के  निष्कर्ष  अभी  प्राप्त  नहीं हुए  हैं  ।  अतः  उनकी

 अन्तिम  सिफारिशों  की  प्रतीक्षा  की  जा  रही  है  ।

 प्रश्न  ही  नहीं  उठता  |

 हिन्दुस्तान  शिप या डे

 श्री  ख०  प्रधानी

 थ्री  एम चन  उलाका  :
 श्री  दोरजी भाई

 कया  परिवहन  तथा  नौवहन  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :
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 क्या  हिन्दुस्तान  शिया  का  विस्तार करने  के  लिए  कोई  वित्तीय  सहायता
 दी

 गई  है  जिससे  उस  कारखाने  की  निर्माण  क्षमता  चार  जहाज  प्रतिवर्ष  से  बढ़ाकर  छः  जहाज

 प्रतिवर्ष की  जा  और

 यदि  तो  इसकी  मुख्य  बातें  क्या  है  ?

 परिवहन  तथा  नौवहन  मंत्री  ato  के०  कार  at  जी  नहीं  ।  अन्तिम

 निकाय  लेने  के  पुत्र  उसमें  और  जाँच-पड़ताल  करना  जरूरी  है  ।

 seq ही  नहीं  उठता  ।

 केन्द्रीय  सडक  ate

 1588.  श्री  ख०  प्रणाली  :  भी  कुलेश्वर मीना  :

 धी  रामचन्द्र  :  भी  हीरजी भाई  :

 क्या  परिवहन  तथा  नौवहन  मन्त्री  4  1967  के  अतारांकित  प्रशन  संख्या  482  के

 खतर  के  सम्बन्ध  में  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  एक  केन्द्रीय  सड़क  बोर्ड  बनाने  के  प्रस्ताव  के  बारे  में  इस  बीच  कोई  अन्तिम

 निर्णय  कर  लिया  गया  और

 यदि  हां  तो  क्या  facts  किया  गया  है  ?

 परिवहन  तथा  नौवहन  मन्त्री  ato  फे०  कार  वी०  :  और  (&)  :  जी

 नहीं  ।  मामला  अभी  भी  विचाराधीन  है  ।

 ट  कारों  का  aaa

 1589.  at  ख०  प्रधानी  :
 श्री  कुलेश्वर मीना  :

 श्री  रामचन्द्र  उलाका  :
 श्री  हीरजी भाई  :

 कया  बाश  तथा  कृषि  मन्त्री 4  1967  के  अतारांकित  wet  संख्या  489  के

 उत्तर के  सम्बन्ध  में  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  रूस  से  शेष  8,000  ट्रैक्टरों का  आयात  करने  के  प्रश्न पर  इस  बीच  विचार

 कर  लिया  गया  और

 यदि
 तो  अब

 तक  कितने  ट्रैक्टरों  का  आयात  किया  गया  है
 ?

 सामुदायिक  विकास  तथा  सहकार  मन्त्रालय  में  राज्य  मन्त्री  (  श्री

 साहिब
 :  8000  ट्रैक्टरों  के  आयात  का  ver  विचाराधीन  है  ।

 प्रश्न  ही  नहीं  उठता  ।

 प्राथमिक  क्रय-विक्रय  समितियां

 1590.  श्री  कुलेश्वर  सोना  श्री  ख  प्रधानों  :

 श्री  रामचन्द्र  उलाका  हीरजी  भाई :

 क्या  तथा  कृषि  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 1967-68  में  देश  में  कितनी  प्राथमिक  क्रय-विक्रय  समितियाँ  स्थापित  करने  का

 प्रस्ताव  कौर
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 उसका  व्यौरा व्या  है  ?

 ea.  कृषि  सामुदायिक  विकास  तथा  सहकार  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  मन्ता

 साहिब
 एक  विवरण  संलग्न  है  ।  [  प्स्तकालय में  रखा  देखिये  सर्प  एल०

 टी ०  539/67]

 जापान  से  चावल  मिल  मशीनों  का  आयात

 591.  श्री  जगन्नाथ  राब  जोशो

 श्री  हुकम  चन्द  कछवाय

 क्या  खाद्य तथा  कृषि  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 जापान  से  चावल  मिल  मशीनें  आयात  करने  i  क्या  कारण  हैं  जबकि  वे  इस

 देश  में  उपलब्ध हैं

 क्या  यह  सच  है  कि  बिदेशी  मशीनों  का  आयात  करने  में  सरकार  को  एक

 करोड़  और  (65  लाख  रुपये  की  उठानी  और

 यदि  तो  ब्या  सरकार  का  विचार  ऐसे  आयात  को  बन्द  करने  का  है
 ?

 सामुदायिक  विकास  तथा  सहकार  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री

 साहिब  :  जापान  से  आयात  किये  गये  चावल  मिक्सिंग  के  आधुनिक  प्रकार  के

 उपकरण  इस  समय  देश  में  उपलब्ध  नहीं  है  ।

 जी  नहीं  ।  खरीदारी  न्यूनतम  दर  पर  की  गई  थी  ।

 प्रश्न  ही  नहीं  उठता  ।

 बिहार को  सहायता  के  लिए  संयुक्त  राष्ट्र  श्रन्तर्राष्ट्रीय  बाल  आपात  निधि  से  सहायता

 1592.  श्री  राठ  छठ  सिंह
 श्रीमती  शारदा  सकती

 at
 य०

 श्र०  प्रसाद

 क्या  खाद्य  तथा  कृषि  मंत्री  ae  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 कया  संयुक्त राष्ट्र  अन्तर्राष्ट्रीय बाल  आपात  निधि  ने  बिहार की  सहायता कै  लिये

 पर्याप्त राशि  दी  और

 यदि  तो  उस  सहायता  की  मात्रा  कितनी  है  तथा *
 हायता  fra  तरीके  से

 दी  जा रही

 fe,
 सामुदायिक  विकास

 तथा
 सहकारिता  मंत्रालय

 में
 मन्त्री

 साहिब  :  जी  हां
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 (a)  द्वारा  बिहार  को  दी  गई  सहायता  इस  प्रकार

 सात्रा/सुल्य  करीब

 3019  मीटरी  टन 1.  स्कीम  दुग्धचूणं
 2.  कान  सोया  दुग्ध  3445  ”

 3.  इनके  बनाने के  लिए

 कच्चा

 हैज ेके  151  लाख  टीके

 के  66  लाख  टीके

 मुल्य  2.57  लाख  रुपये 4.  दवाइयां  तथा  औषध  निर्माण  तत्व

 5.
 दवाइयां

 तथा  खुराक  सप्लीमेंट
 सख्या  1063

 6.  मोटर  गाड़ियां  142.0  48

 7.  मोटर  साइकल  327

 8.  उपकरण

 चालकों  टाइगर  रिग्स  प

 पी

 क्लोरीनेटिड  युनिट  पी

 पानी  विश्लेषण  किट्स  10

 हैन्ड  पम्प  पुर्जों  सहित  132

 9.  मल्टी  विटामिन  की

 विटामिन  तथा

 बेबी
 है

 ड  तथा  होल  gar  am  रानी  मुल्य  35.21  लाख  रुपये  ।

 के  रूप  में  दान

 उड़ीसा  के  इसका  में  कोआपरेटिव शुगर  मिल्स

 1593.  श्री  चिन्तामणि  पाणिग्रहण  :  क्या  खाद्य  तथा  कृषि  मंत्री यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे कि  :

 क्या  सरकार  को  मालूम  है  कि  उड़ीसा  में  कोआपरेटिव  शूगर  मसका  के  बन्द

 होने  का  खतरा

 यदि  तो  क्या  सरकार  ने  इस  बारे  में  जांच  की

 मिलों के  बन्द  हो  जाने के  खतरे के  क्या  कारण  और .

 उसकी  कठिनाइयों  को  टूर  करने  के  लिए  क्या  कार्यवाही  की  जा  रही है  ?

 सामुदायिक  विकास  तथा  सहकार  मन्त्रालय  में  राज्यमन्त्री  श्रन्नासाहिब

 राज्य  सरकार  से  प्राप्त  सुचना  के  अनुसार  इसका  कोआपरेटिव  शूगर  इंडस्ट्रीज

 लि०  के  बन्द  होने  का  खतरा  नहीं  है  ।

 से  प्रश्न ही  नहीं  उठते  ।

 Import  of  Russian  Tractors
 1594,  Shri  Y.  5.  Kushwab:  Will  the  Minister  of  Food  and  Agricaltare be  pleascd

 to  state
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 (a)  thenumber  of  DT.  148  Russian  Tractors  imported  for  agriculture  in  the

 country so  far  :

 (b)  the  States  to  which  such  tractors  were  supplied  and  the  number  thereof,
 separately  ;

 (c)  the  number  of  tractors,  which  have  gone  out  of  order  ;  and

 {d)  the  arrangements  made  by  Government  to  make  their  parts  available  within
 the  country  ?

 The  Minister  of  State  in  the  Ministry  of  Food,  Agriculture,  Community  Development
 aad  (Shri  Annasahib  Shinde):  (a)  7106  DT-14B  tractors  were  imported

 doring  the  period  from  1958  to  1966.

 (b)  The  State-wise  distribution  of  the  tractors  is  not  available.  However,  the
 region-wise  distribution  is  as  under

 Rajasthan,  Punjab,  U.  P.,  Jammu  &  Kashmir  and
 Himachal  Pradesh  2460

 Madhya  Pradesh,  Gujarat,  Maharashtra,
 Mysore  and  Goa.  2099

 Andhra  Pradesh,  Assam,  Orissa,  West  Bengal,
 Bihar,  Tripura  &  Manipur  2160

 Madras,  Pondicherry  &  Kerala  387

 7106

 (c)  The  exact  oumber  is  not  known  ;  besides,  the  number  would  not  remain  cons-

 tant  on  account  of  some  tractors  being  restored  to  working  order  and  some  others  going
 out  of  order.

 (d)  (i)  Spare  parts  equal  to  15%  of  the  ८.  1.  value  of  tractors  are  required  to
 be  imported  along  with  the  tractors.

 Gi)  Ad-hoc  licences  are  also  given  to  the  importers  of  tractors  to  meet  the

 tequiremzats  of  their  customers,

 (iii)  Actua!  usersਂ  licences  are  also  issued  to  the  individual  owners  of  tractors
 if  the  required  parts  are  not  available  with  th  a  importers.

 Requirement  of  Tractors

 1895,  Shri  Kushwah  :
 Shri  Desai  :
 Shri  ९,  Patodia:

 Will  the  Minister  of  Food  and  Agriculture  be  pleased  to  state  :

 (a)  the  number  of  tractors  imported  into  India  during  the  last  year  country-wise;
 (b)  the  number  of  tractors  re  quired  to  be  manufactured  indigenously  every  year

 to  fulfil  the  requirements  of  the  country  ;and
 (c)  the  steps  taken  10  manufacture  tractors  in  the  country  witha  view  to  achieve

 self-sufficiency
 ?

 The  Minister  of  State  in.  the  Ministry  of  Food,  Agriculture,  Community  Development
 and  Cooperation  (Shri  Annasah  ib  Shinde)  :  (a)  The  information  is  being  collected  and
 ऋप  be  placed  on  the  table  of  the  Sabha.
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 (bd)  The  requirement  of  agricultural  tractors  during  the  remaining  four  years  of
 the  4th  Five  Year  Pian  period  is  estimated  as  follows

 1967-68  25,000  Nos
 1963-69  30,000  |
 1969-70  35,000
 1970-71  40,000  हि

 (c)  The  total  licensed  capacity  is  30,000  tractors  per  year.  To  enable  the  existing
 units  to  maximise  production  of  tractors,  the  industry  has  .been  included

 in  the  list  of  priority  industries  and  foreign  exchange  to  the  full  extent  of  the  current

 manufacturing  capacity  of  the  units  has  been  allocated.  A  proposal  to  establish  a  public
 sector  project  with  an-annual  capacity  of  12,000  tractors  is  under  consideration,

 दिल्ली-शिवपुरी  1...  विमान  सेवा

 1596.  श्री  यथावत  सिंह  क्य  पर्यटन  तथा  सैनिक  उड्डयन  मंत्री  यह

 बताने  को  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्यो  मध्य  प्रदेश  सरकार  ने  केन्द्रीय  सरकार  से  कोई  प्रार्थना  कीਂ  है  कि  पयंटक

 यातायात  बढ़ाने  के  लिए  बरास्ता  ग्वालियर  दिल्‍ली  से  शिवपुरी  नेशनल  पाक  के  लिए  सलाह  में

 दो  बार  एक  विमान  सेवा  आर्म  की  और

 यदि  तो  इस  मामले  में  क्या  faa  किया  गया है
 ?

 wet  तथा  झीनी  उड्डयन  मन्त्री  (  डा०  कर्णसिंह  )  :  और  ग्वालियर

 से  होकर  दिल्‍ली  से  शिवपुरी  नेशनल  पाक  को  सप्ताह  में  दो  बार  की  विमान-सेवा  चालू  करने

 के  लिए  समय  प्रदेश  सरकार  की  ओर  से  भारत  सरकार  को  कोई  मांग  प्राप्त  नहीं  हुई  है  ।  परन्तु

 उक्त  राज्य  सरकार  की  और  से  जबलपुर  से  होकर  कहना  नेशनल  पाक  के  लिये  एक

 सेवा  परिचालित  करने  के  लिये  प्रस्ताव  अवश्य  प्राप्त  हुआ  तथा  argo  To  सो०  द्वारा  इस

 सम्बन्ध  में  यातायात  की  सम्भावनाओं  का  पर्यवेक्षण  किया  जा  रहा  है  |

 फसलों  को  क्षति

 1598.  श्री  विश्वनाथ  पांडेय  :  क्या  खाद्य  तथा  कृषि  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  यह  सच  है  कि  ard  और  अप्रैल  1967  में  हुई  भारी  और  असामयिक

 बर्षा  के  परिणाम  स्वरूप  समस्त  उत्तर  भारत  में  फसलों  को  बड़ी  क्षति  हुई  और

 यदि  तो  भारी  और  असामयिक  वर्षा  के  परिणामस्वरूप  फसलों  को  कितनी

 '" क्षति हुई  है  ?

 सामुदायिक  विकास  तथा  सहकार  मन्त्रालय  में  राज्य  मन्त्री  झन्ना

 साहिब  :  यह  कहना  ठीक  नहीं  है  कि  मार्च  तथा  1967  में

 असामयिक  तथा  अधिक  बर्षा  के  कारण  समस्त  उत्तरी  भारत  में  भारी  नुकसान  हुआ

 केवल  राजस्थान  व  उत्तर  प्रदेश  की  सरकारों  से  आंशिक  हानि  की  रिपोर्ट  प्राप्त  हुई  है  ।

 सम्बन्धित  राज्य  सरकारों  की  रिपोर्टों  के  अनुसार  नुकसान  का  अनुमान  निम्न

 प्रकार

 पंजाब  :  कुल  नुकसान  को  अनुमान  रुपए  69,29,817

 राजस्थान  :  1,50,000  मीटरी  टन  का  नुकसान  हुआ  है  ।

 उत्तर  प्रदेश :  13  ard  से  20  मार्च  तर्क  ओलो ंसे  264,141  से  मी  एकड
 oc

 भूमि  के  क्षेत्र  को  हानि  पहुँची  तथा  22  से  31  ard  1967  तक  की  अवधि  में  184,834

 एकड़  भूमि  के
 क्षेत्र

 को  नुकसान  पहुंचा  ।
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 16  जेष्ठ  1889  लिखित
 उत्तर

 1 तातार

 Growth  of  Hybrid  Oilseeds

 1599  Shri  Maharaj  Singh
 Bharati  :  Will  the  Minister  of  Food  and  Agriculture  be

 Pleased  to  slate:

 (8)  whether  have  made  any  attempt  to  grow  hybrid  oilseeds  on  the
 lines  of  hybrid  sorgham  (Bajra)  and  hybrid  maize;

 (0)  if  so,  the  result  thereof;

 (c)  whether  any  high-yielding  variety  of  oilseeds  has  also  been  evolved;

 (0)  whether  Government  have  made  experiments  to  grow  foreign  oilseed  crops
 such  as  Soyabeen,  etc.  which  are  not  ordinarily  grown  in  India;  and

 {e)  if  so,  the  results  thereof  ?

 ‘The  Minister  of  State  in  the  Ministry  of  Food,  Agriculture,  Community  Development
 and  Cooperation  (Shri  Annasahib  Shinde):  (a)  Yes.  This  is  being  done  in  the  case  of
 caster  on  an  experimental!  basis.

 Among  the  major  oilseed  crops,  caster  is  satisfactory  from  the  point  of  view  of
 छौ: 07010  large  scale  production  of  hybrid  seeds-an  important  point  which  is  to  be  taken  |
 into  consideration  for  exploitation  of  hybrid  vigour.

 The  Central  Government  through  the  Indian  Council  of  Agricultural  Research  and
 the  former  Indian  Central  Oilseeds  Committee  have  sponsared  research  projects  specifi-
 cally  forthe  development  of  hybrid  castor  in  the  States  of  Madras,  Uttar  Pradesh  and
 Mysore  since  1959.  .Besides,  Departments  of  Agriculture,  Central  Institutions  like  the

 A.  R.  1.  are  also  engaged  in  this  work,  As  a  result  of  these  research  activities  promising
 hybrids  have  been  developed.  For  instance,  in  Madras,  hybrids  between  locally  improved
 varieties  and  Russian  types  have  yielded  14  to  29%  more  seeds  than  the  parents.  The
 yields  range  between  1000  to  1300  kgs.

 Similarly  in  the  Uttar  Pradesh  hybrid  combinations  that  yield  1400  to  2000  kgs,
 per  hectare  have  been  evolved.  To  facilitate  eeonomic  large  scale  production  of  hybrid
 seeds,  plant  types  tyat  are  100  ‘pistillate’  (all  female  flowers)  have  been  evolved  हुछ
 the  Regional  Research  Centre  of  the  I.A.R.I.  at  Hyderabad  and  also  by  other  State
 departmental  laboratories,  This  finding  will  render  the  cheap  production  of  hybrid  seeds
 possible  and  it  is  hoped  that  large  scale  cultivation  of  hybrid  castor  will  be  made  feasible
 in  the  near  future.

 Researches  the  production  of  hybrid  seeds  in  Jinseed  are  also  in  progress.
 In  the  case  of  rape  seed  ‘synthetic  varieties  comparable  to  the  composites  in  maize

 are-being  develiped  at  the  1.  A,  R.T.  In  a  restricted  sense  these  also  would  constitute
 *bybrid’  seeds.

 Yes.  Several  high  yielding  variéties  of  different  oilseed  crops  have  been  evolved
 ‘by  the  scientists  working  in  Central  and  State  Departments  of  Agriculture.  So  far  there
 are  about  43  improved  varieties  of  groundnut,  27  of  linseed,  21  of  Castor,  17  of  Sesamum,
 25  of  rape  seed  and  each  of  safflower  and  niger.  These  improved  Varieties

 ‘are  in  great  demand  with  the

 -(d)  and  (ec):  Experiments  have  been  in  progress  to  grow  sunflower  and  soyabean
 in  India  and  attempts  have  been  madeto  introduce  varieties  from  .foreign  countries
 through  the  Plant  Introduction  Division  of  the  [.  A.  1.

 In  the  case  of  soyabean,  certain  improved  varieties  have,  been  recommended  for
 cultivation  in  the  plains  and  the  hills.  Recently  a  Coordinated  Project  bas  been  sanctioneg

 ‘for  undertaking  researches  on  soyabean  at  different  centres  in  the  country.  regard
 to  sunflower,  the  stage  of  commercial  cultivation  has  not  yet  been  reached.
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 इण्डियन  एयरलाइन्स  कारपोरेशन  के  कर्मचारियों  के  लिये  मकान

 1600.  श्री  मड़्लाधुमाडॉंम  श्री  विश्वम्भर :

 शी  श्री घर रण  :  श्री  कामेश्वर  सिह  :

 क्या  पर्यटन  तथा  सैनिक  उड्डयन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 नया  इण्डियन  एयरलाइन्स  कारपोरेशन  के  कर्मचारियों  को  रिहायशी  मकान  देने

 की  कोई  योजना  और

 यदि  तो  योजना  कब  चालु  हो  जायेगी  ?

 पर्यटन  तथा  सेनिक  उड्डयन  मंत्री  wat  :  और  (a),  इंडियन

 एयरलाइन्स  कारपोरेशन  की  दिल्ली  कौर  मद्रास  में  अपने  कर्मचारियों  के

 लिए  रिहायशी  मकानों  की  व्यवस्था  करने  की  योजना  है  ।  कलकत्ता  और  मद्रास  में  इस

 प्रयोजन  के  लिए  भूमि  पहले  से  ली  जा  चुकी  है  और  क्वार्टरों  के  निर्माण  की  योजनाओं  को

 अन्तिम  रूप  दिया  जा  रद्दा  कलकत्ता  में  56  क्वार्टरों  का  निर्माण-कायम  पहले  दी  आरम्भ

 हो  गया

 दिल्‍ली  में  casa  के  दक्षिणा  में  स्थित  अविकसित  भूमि  इण्डियन  एयरलाइन्स

 कारपोरेशन  को  कर्मचारियों  के  क्वार्टरों  के  निर्माण  के  लिए  24-5-67  को  सौंप  दी  गयी  ।

 इस  प्रयोजन  के  लिए  प्लान  तैयार  की  जा  रही  है  ।

 कृषि  संस्थायें

 1601.  गोमती  ज्योत्सना  चन्दा  :  कया  खाद्य  तथा  कृषि  मन्नी  यट  बताने  की  कृपा

 करेंगे  कि

 क्या  वर्तमान  कृषि  संस्थानों को  राष्ट्रीय  संस्थानों  का  दर्ज़ा  देने  कोई  प्रस्ताव

 विचाराधीन  और

 यदि  तो  इसका  ब्यौरा  क्या है  ?

 सामुदायिक  विकास  सहकार  मन्त्रालय  में  राज्य  मन्त्री

 श्रन्नासाहिब  :  (#)  भारतीय  कृषि  अनुसन्धान  नई  भारतीय

 पशुचिकित्सा  अनुसन्धान  इज्जतनगर  तथा  राष्ट्रीय  डेरी  अनुसन्धान

 करनाल  को  राष्ट्रीय  महत्व  की  संस्थायें  घोषित  करने  का  प्रस्ताव

 विचाराधीन

 प्रस्ताव  का  ब्यौरा  dare  किया  जा  रहा  है  ।  इनमें  से  प्रत्येक  संस्थान  को  अधिक

 स्वायत्त  मान्यता  देने  व  अधिक  प्रशासनिक  व  वित्तीय  अधिकार  देने  का  प्रस्ताव  है  और  भारतीय

 बिहार  को  उपहार  में  दिया  गया  खराब  दुग्ध  पाउडर

 1602.  बनी  काशीनाथ  पाण्डे  :  नया  खाद्य  तथा  कृषि  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे  फि  :
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 क्या  यह  सच  है  कि  warmer  लोगों
 में  वितरण  के  लिए  शनिवार  सरकार  को

 में  दिया  गया  पांच  प्रतिशत  दुग्ध  पाउडर  खराब  और

 यदि  तो  क्या  उक्त
 भण्डार  को  हटा  दिया  गयां

 सामुदायिक  विकास  तथा  सहकार  संजात ग  में  राज्य  मंत्री  झन्नासाहिव

 :  ओर  (a)  बिहार  के  सूखे  से  प्रभावित  क्षेत्रों  में  कोई  भी  खराब  दुग्ध चू रां

 मुफ्त  वितरण  के  लिए  नहीं  भेजा  गया  है  ।  यह  सम्भव  है  कि  कुछ  पात्र  मागं
 में  अथवा  संचयन  में  खराब  हो  गये  राज्य  सरकार  8)  war  गया  है  कि  ऐसे  पात्रों
 में  पड़े दुग्घचूणं  को  रखा  लिया  जाय  और  प्रत्येक  पाद  की  सावधानी  से  जांच  करने

 के  बाद  जब  यह  aw  जाय  कि  यह  मनुष्य  के  खाने  के  योग्य  तभी  प्रयोग  में

 लाया  जाय  |

 श्रीराम  में  भारतीय  खाद्य  निगम  का  कार्य

 a  झनिरूधन  : 1603.  थी  उस्ताद  :

 श्री  उसा नाथ  :  थी  विश्वनाथ सेल

 भी

 कया  खाद्य तथा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  ने  आसाम  में  भारतीय  खाद्य  निगम  के  काम  की  कोई  जांच  करने  का

 आदेश  दिया

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण
 ओर

 जांच  के  कब  तक  पूरा  होने  की  आशा  है
 ?

 सामुदायिक  विकास  तथा  सहकारिता  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री

 साहिब
 :

 जी  नहीं
 ।

 प्रदान  ही  नहीं  उठते  | और

 स्वीडन  हारा  उर्वरक  का  दान

 1604.  शो  हूँ  प्र ७  प्रसाद  :

 थी  न०  कु  सांघी :

 थ्री  पाय  सारथी :

 क्या  खाद्य तथा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  यह  सच  है
 कि

 स्वीडन  सरकार  ने  विस्तार  तथा  उत्तर
 प्रदेश

 के
 अभावग्रस्त

 क्षेत्रों  के  प्रयोग  के  लिए  14,000  टन  उर्वरक  दान  दिया  और

 यदि  तो  इसके  वितरण  के  लिये  क्या  कार्यवाही  की  गई  है
 ?
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 सामुदायिक  विकास  तथा  सहकार  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  श्त्नासाहिब
 :

 (a)  उत्तर  प्रदेश  तथा  बिहार  सरकार  प्रत्येक  को  7000  टोन्स  sare  किया  गया

 इन  राज्य  सरकारों से  अनुरोध  किया  गया  है  fe  वे  अभावग्रस्त  क्षेत्रों  में  पहुंचाने

 के  लिए  आदेश  जारी  करें  ।

 Shipping  Corporation  of  india

 1605.  Sbri  Hekam  Chand  Kathwai  :  Shri  Dhuleshwar  Meena  :

 Shri  Ram  Singh  Ayarwal  :  Shri-Heerji  Bhai:

 Shri  Ram  Chandra  Ulaka  Shri  K.  Pradhani  :

 Will  the  Minister  of  Transport  and  Shipping  be  pleased  to  refer  to  the  reply  given  to
 Unstarred  Question  No.  814  on  the  7th  April,  1967  and  state  :

 (8)  the  decision  since  taken  by  Government  in  connection  with  allocation  of  funds
 to  the  Shipping  Corporation  of  India  for  the  expansion  of  tonnage  during  the  Fourth
 Plan  period;  and

 (0)  whether  this  amount  would  be  utilised  for  the  import  of  spare  parts  or  the
 same  would  be  manufactured  indigenously  ?

 The  Minister  of  Transport  and  Shipping  (Dr.  V.K.  R.  Rao):  (a)  and  (b)
 Proposals  for  the  acquisition  by  the  Shipping  Corporation  of  India  of  46  vessels  aggrega-
 ting  7  lakhs  GRT  at  an  estimated  outlay  of  Rs.  146:8  crores  during  the  Fourth  Five-Year
 Plan  period  are  under  examination.

 Part  of  this  amount  would  be  spent  for  the  purchase  of  spare  parts  which-are
 normally  obtained  along  with  the  foreign  vessels  purchased.  Spare.  parts for  Indian
 vessels  purchased  would  be  obtained  from  the  indigenous  suppliers.  The  question  of

 indigenous  manufacture  of  spare  parts  for  all  the  vessels  purchased  is  proposed  to  be
 examined.

 पीछे  शिप

 1606.  घी  एस०  एम०  जोशी  :

 wit  लघु  लिमय े:

 क्या  खाद्य  तथा  कृषि  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि :

 क्या  सरकार  का  ध्यान  वर्मा  से  चावल
 के

 आयात  के  बारे  में  एपीजे  शिपिंग

 कम्पनी  द्वारा  किये  गये  धोखाधड़ी  के  प्रयास  के  सम्बन्ध  में  खाद्य  मंत्रालय  के  एक  अधिकारी  द्वारा

 श्री  एस०  के०  पाटिल  को  पेश  किये  गये  टिप्पण  की  ओर  दिलाया गया

 यदि  तो  उस  भषिकारी  ने  श्री  पाटिल  को  यह  टिप्पण  कब  पेश  किया

 बया  यह  टिप्पण  प्राधिकृत  टिप्पण

 कया  यह  टिप्पणी  उस  अधिकारी  ने  दिया
 जिसने  रंगुन  दूतावास  द्वारा

 गई  सूचना/पत्र  के  आघार पर  कार्यवाही  की
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 उत्तर नक  नन

 (=)  क्या  टिप्पण  देने  के  समय  वह  अधिकारी  सरकारी  नौकरी  मैं  a  wat  रिटायर

 हो  गया

 यदि  ag  रिटायर  हो  भूका  तो  ये  फाइलें  उसको  किसके  द्वारा  मिलीं  और  क्यों

 और

 क्या  सरकार  इस  टिप्पण  की  प्रति  सभा  पट  पर  रखेगी *?

 सामुदायिक  विकास  सहकार  मंत्रालय  में
 पत्री  श्वास  हिंद

 :  सरकार  को  यह  मालूम  नहीं  है  कि  खाद्य  मन्त्रालय  ये  एक  अधिकारी  ने  श्री  एस ०
 के०  पिछली  को  ऐसा  कोई  नोट  प्रस्तुत  किया  है  ।

 से  प्रदान  ही  नहीं  उठते  ।

 पी०  एल०  480  के  श्रन्तगंत  को  सप्लाई

 1607.  थी  सु०  कु०  कापड़िया  :

 st  देवकी  नन्दन  पटो दिया  :

 बया  खाना तथा  कृषि  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि
 :

 क्या  भारत  में  वर्तमान  कठिन  स्थितियों  पर  काबू  पाने  के  लिये  पी०  एल ०
 480:  के  अंतगर्त  अतिरिक्त  अनाज  देने के  बारे  में  अमरीका  सरकार  के  साथ  कोई  करार  हुआ

 और

 यदि  तो  उसका  व्यौरा  क्या है  ?

 सामुदायिक  विकास  तथा  सहकार  मंत्रालय  गें  राज्य  मंत्री  अन ना साहिब

 संशोधित  पी०  एल०  480  के  अमेरिका  से  20  लाख  मीटरी  टन

 खाद्यान्नों  के  आयात के  लिये  20  1967  को  एक  करार  हुआ  था  ।  तब
 से  दूसरा  कोई

 करार अभी  तक  नहीं  किया गया  है  ।
 20  1967  को  हुये  करार  में  12  मीटरी  टन  गेहूँ  और  8  लाख

 मीटरी  टन  माइलो  के  आयात  की  व्यवस्था  है  ।

 Import  of  Tractors

 1608.  Shri  Raghuvir  Singh  Shastri  :  Shri  D.  N.  Patodia

 Shri  Prakash  Vir  Shastri.:  Shri  C.  Desai  :

 Will  the  Minister  of  Food  and  Agriculture  be.  pleased to  state  ;

 (3)  the  number  of  small  size  Russian  Tractors  imported  last  year  ;

 (b)  whether  only  one  Company  has  been  given  the  licence  for  their  import  :  and

 (c)  whether  Government  supervise  the  distribution  work  of  this  Company  ?

 The  Minister  of  State  in  the  Ministry.  of  Food,  Agriculture,  Community  Development
 and  Cooperation  (Shri  Annasahib  Shinde)  :  1335  Russian  DT-14B  tractors  were  impor-
 ted  Jast  year.
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 लान

 (b)  Licences  had  been  given  to  four  Companies  who  are  the  Agents.

 (c)  These  tractors  are  meant  for  agricultural  purposes  only.  Where,  however,  a
 tractor  is  required  for  non-agricultural  purposes,  release  is  sanctioned  on  merits  of  the
 case,  That  the  distribution  of  tractors  in  different  regions  is  governed  by  the  demand  is
 ensured  by  fixing,  for  each  agent,  a  quota  considered  reasonable  and  that  agent  is  allowed
 to  import  only  the  specified  number  of  tractors.  The  agents  submit  sales  returns  to  the

 State  Trading  Corporation.  General  Supervision  is  exercised  by  that  Corporation.

 के  मुख्य  वन  संरक्षक  हारा  को  गई  सरोद

 1609.  st  go  कु०  कापड़िया  :

 थ्री  देवकी  नन्दन  पटो दिया :

 क्या  छाद्य  तथा  कृषि  पत्नी  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 अष्डमान  के  मुख्य  वन  संरक्षक  ने  हाल  में  जो  सवा  घिरनी  शादी

 खरीदे  उनका  ब्यौरा क्या

 क्या  माल  आवश्यकता  से  बहुत  अधिक  मात्रा  में  खरीदा  गया  और

 इसके  परिणामस्वरूप कुल  कितनी  हानि  उठानी  पड़ी  है  ?

 सामुदायिक  विकास  तथा  सहकार  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  धन् ता साहिब
 :  पूरे  आदि  के  बारे  में  मुख्य  वन  संरक्षक  अण्डे मान  द्वारा  हाल

 में  कोई  खरीददारी नहीं  की  मई  है  ।

 धौर  ser  ही  नहीं  उठते  ।

 को  इमारतों  लकड़ी  की  जहाज  से  gens

 1610.  et  go  कु०  कापड़िया  :

 श्री  देवकी  नन्दन  पटो दिया  :

 क्या  ब्वाय  तथा  कृषि  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 (®)  क्या  यह  सच  है  कि  25,000  टन से  अधिक  अण्डमान  की  इमारती  लकड़ी  भारत

 की  मुख्य  भूमि  को  भेजने  के  लिए  जहाज  उपलब्ध  नहीं  हुए  हैं  भर  ag  पिछले  कई  महीनों  से

 बहीं  पड़ी  हुई  है  और  सरकार  परिवहन  की  व्यवस्था  नहीं  कर  सकी  है  जिसके  फलस्वरूप

 इमारती  लकड़ी  खराब  हो  रही  है  और  उसका  अच्छा  दाम  नहीं  और

 यदि
 तो  इस  मानते  में  गया  कार्यवाही  की  गई  है

 ?

 सामुदायिक  विकास  तथा  सहकार  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्रो  श्रस्तासाहिव

 और  जानकारी  इकट्ठी  की  सजा  रही है  ak  ही  सभा  पटल

 पर  रख  दी  जायेगी  ।
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 अण्डमान
 की

 इमारती  लकड़ी

 1611.  alt  Go  कु०  तापड़िया

 wl  देवकीनन्दन  पटोदिया

 क्या  खाद्य  तथा  कृषि  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 बया  अण्डमान की  इमारती  लकड़ी  की  बिक्री  की  जिम्मेदारी  हावड़ा  और  मद्रास

 टिम्बर  डीयू  पर

 कया  इमारतों  लकड़ी  की  बिक्री  से  अण्डमान  बन  विभाग  को  कुछ  लाम  हुआ

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण

 टिम्बर  डिपुओं  के  खोलने  के  पहचान  प्रत्येक  fey  वर्ष-वार  कुल  कितनी  हानि

 हौर

 इस  मानते  में  सरकार  ने  क्या  कार्यवाही  की  है  ?

 सामुदायिक  विकास  तथा  सहकार  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  श्रन्नासाहिब

 :
 से  जानकारी  इकट्ठी की  जा  रही  है  गौर  यथासमय  सभा  पटल  पर

 रख  दी  जायेगी ।

 बर्मा से  चावल

 1612.  श्रीमती  ज्योत्सना  चकवा  :  क्या  खाद्य  तथा  कृषि  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे

 बया  यह  सच  है  कि  विशाखापत्तनम  में  पत्तन  कर्मचारियों  की  हड़ताल  तथा  वर्मा

 से  घायल  का  लदान  जहाज  में  विलम्ब  से  होने  के  कारण  सरकार  मजबुर हो  गई  है  कि  कई

 राज्यों  को  उतना  चावल  न  दे  जितना  उसने  देने  का  वायदा  किया  और

 यदि  at,  तो  ये  राज्य  कौन-कौन  से  हैं  ?

 सामुदायिक  विकास  तथा  सहकार  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  श्रन्नासाहिब
 जी  at

 पूर्वी  क्षेत्र  में  पशचिमी  अन्य  राज्य  तथा  केरल  ।

 ग्र बिक सित  क्षेत्रों  में  चीनो  faa

 1613.  थोमो  ज्योत्सना  चन्दा  :  नया  खाद्य  तथा  कृषि  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा

 wea कि

 क्या  सरकार  का  विचार  चौथी  योजना  में  अविकसित  क्षेत्रों  में  चीनी  मिलें  तथा  पित

 करने
 का  बौर

 (a)  यदि  at  किन  राज्यों में  ?
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 सामुदायिक  विकास  तथा  सहकार  मंत्रालय  में  राज्य  मन्त्री  श्रन्ासाहिब
 :  कौर  चौथी  योजना  में

 मध्य  उत्तर  असम  और  राजस्थान  राज्यों  में  सरकारी  और  गर-सरकारी

 क्षेत्रों  में  20  नये  चीनी  कारखाने  (  18  सहकारी  कारखाने )  स्थापित  करने  के  लिये

 पाटियों  को  आशय  पत्र/लाइसेंस  जारी  किये  गये  हैं  ।  ये  मिलें  ग्रामीण  क्षेत्रों  में  स्थापित

 की  जाएंगी  ।

 मद्रास  को  दिये  गये  खाद्यान्न  के  लिए  राज-सहायता

 1614.  सिद्ध  ओवर  प्रसाद  :

 श्रीमती  साबित्री  शयाम  :

 खाद्य  तथा  कृषि  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  यह  सच  है  कि  मद्रास  सरकार  ने  खाद्यान्न  के  राज-झसट्टायता

 मांगी

 यदि  तो  सरकार की  क्या  प्रतिक्रिया  और

 क्या  किसी  राज्य  को  खाद्यान्न  के  लिए  राज-सहायता  दी  जा  रही

 साथ  दायित्व  विकास  तथा  सहकार  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  ध्रत्नासाहिब

 :  जी  नही ं।

 प्रश्न ही  नहीं  उठता ।

 के ७  सरकार  विभिन्‍न  राज्य  सरकारों  को  अधिकांश  खाद्यान्न  उपदान  दर  पर

 अपने  भण्डार  से  देती  है  ।  प्रकार  केन्द्रीय  उपदान  निर्गम  मुल्य  में  सम्मिलित होता  है
 ।

 इसके  किसी  भी  राज्य  को  खा ठान नों  पर  अन्य  कोई  उपदान  नहीं  दिया  जा

 रहा है  ।

 चीनी  उद्योग  विकास  परिषद्‌

 1615,  श्री  काशीनाथ  पाण्डेय  :  श्री  go  so  fag देव  :

 शी  धीरेन्द्र  नाथ  :  श्री  प्र०  के०  देव

 क्या  खाद्य  तथा  कृषि  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  12  1967  को  चीनी  उद्योग  विकास  बैठक  की  परिषद्‌  हुई
 और

 यदि  तो  इस  don  में  क्या  निर्णय  किये  गये  थे  ?

 सामुदायिक  विकास  तथा  सहकार  मंत्रालय  में

 जी  af

 मंत्री  (sit  श्रन्नासोहिंव

 चीनी  उद्योग  की  विकास  परिषद  ने  अपनी  पिछली  सिफारिशों  पर  की

 कार्यवाही  की  समीक्षा  वार्षिक  रिपोर्ट  स्वीकृत  की  और  चीनी  उद्योग  में  अतिरिक्त  कमता  के
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 लिये  लाइसेंस  देने  की  प्रगति  देखी  ।  परिषद्‌  ने  1966-67  के  लिये  चीनी  मानक  मी  स्वीकृत

 किये  और  की  सिफारिश  पर  चलायी  गयी  अनुसन्धान  योजनाओं  की  प्रगति  रिपोर्टों  पर

 विचार  किया  ।

 परिषद्‌  ने  चीनी  का  उत्पादन  बढ़ाने  के  लिये  उपायों  पर  भी  चर्चा  की  ।  इन  al  में

 चीनी  पर  से  पूरा  या  आंशिक  नियन्त्रण  गुड़  और  खंड सारी  पर  नियामक  चीनी

 और  खंड सारी  के  बीच  उत्पादन  शुल्क  में  अन्तर  टूर  करना  शामिल  गन्ने  के  लिये  जबरन

 का  विशेष  कोटा  आवंटित  करने  का  सुभाव  कपि  था  बचतें  कि  जो  किसान  इस  आवंटित  कोटे  से

 उकेरा  लेगे  वे  कम  से  कम  अपनी  पैदावार  का  15.0  प्रतिशत  चीनी  कारखानों  को  सप्लाई  करें  ।

 जहां तक  गन्ने  के  विकास  का  सम्बन्ध  यह  सुभाव  दिया  गया  कि  मिल  मालिक  ऐसी

 योजनाएं  शुरू  करें  जिसके  ania  गन्ना  उत्पादक  और  राज्य  सरकार  मिलकर

 विशेषकर  उत्तर  प्रदेश  कौर  बिहार  में  गन्ने  की  पैदावार  किस्म  के  मामले  में  ठोस  परिणाम
 प्राप्त  करने  को  कोशिश करें  ।

 ध्रुवका-बम्बई  राजपथ  पर  मोटल

 1616.  भी  काशोताथ  पाण्डे  :  क्या  पर्यटन  तथा  सैनिक  उड्डयन  मन्त्री  यह  बताने

 कौ  छुपा  करेंगे  कि  :

 क्या
 आगरा-बम्बई  राष्ट्रीय  राजपथ  पर  होटलों  का  निर्माण  करने  का  कोई  प्रस्ताव

 थौर

 यदि  तो  ये  मोटल  कहां-कहां  बनाये  जायेंगे  ?

 भारत पर्यटन तथा  gates  उदयन  मंत्री  कर्ण
 :  और

 पेंशन  विकास  निगम  जो  कि  सरकारी  क्षेत्र  के  अंतगर्त  व्यवसाय  आगरा-बम्बई  सड़क
 पर  होटलों  के  बनाने  की  योजना  हैं  ।  ब्यौरे  तैयार  किये  जा  रहे  हैं  ।

 D.  M.S.  Milk  Depots  beyond  Jamuna

 1617.  ‘Shri  N.  S.  Sharma:
 Shri  Hardayal  Devgun  :

 t: ron ae है Will  the  Minister  of  Food  and  Agriculture  be  pleased  to  s

 (a)  whether  it  is  a  fact  that  there  are  no  milk  depots  of  Delhi  Milk  Scheme  in
 the  area  beyond  Jamuna  ,

 (b)  whether  it  is  also  a  fact  that  there  was  a  scheme  to  open  milk  depots  in  the
 area  beyond  Jamuna  during  1965  ;  and

 (c)  if  so,  the  reasons  for  not  opening  these  depots  so  far  ?

 The  Minister  of  State  in  the  Ministry  of  Food,  Agriculture,  Community  Development and  Cooperation  (Shri  Annasahib  Shinde):  (a)  Yes.
 No. (0)

 (c)  Delhi  Milk  Scheme  is  at  present  unable  to  extend  service  to  the
 eatire  city  due  to  limited  procurement.  Extension  of  services  of  the  Scheme.  to  new
 areas  including  areas  across  Jamuna  can  be  taken  up  only  if  more  milk  is  availabie.
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 rhe दि  दिव ey

 1618.  श्री  भ्रम रसे  :  नया  खाद्य  तथा  कृषि  मन्त्री  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  कानूनी

 मूल्य  नियन्त्रण  के  अन्तर्गत  किन  कृषिजन्य  वस्तुओं के  मूल्यों की  उपरि-सीमा  निर्धारित  को

 गई है  ?

 सामुदायिक  विकास  तथा  सहकार  मन्त्रालय  में  राज्य  मन्त्री  (  श्री  ae

 साहिब  fit  )  जानकारी  इकट्ठी  की  जा  रही दै  और  सभा  पटल  पर  रख दी
 writ  ।

 टूरिस्ट  बसें

 1619.  श्री  प्रेमचन्द  बर्मा  :  क्या  पर्यटन  तथा  सैनिक  उड्डयन  मन्त्री  पह  बताने  कौ

 eq  करेगे  कि  :

 (*)  क्या  पठानकोट  भौर  श्रीनगर  के  बीच  चलाई  जाने  वाली  टूरिस्ट  बसों  की  तरह

 ही  देश  के  अन्य  पेंशन  केन्द्रों  में  भी  टूरिस्ट  बसें  चलाने  का  विचार  और

 यदि  तो  यह  व्यवस्था  किन-किन  स्थानों  में  की  जायेगी  ?

 पर्यटन  तथा  सैनिक  उड्डयन  मन्त्री  (  डा०  कर्ण  fag  )  :  घौर

 पठानकोट  श्रीनगर  मार्ग  पर  भारत  सरकार  द्वारा  पर्यटक  बसों  की  व्यवस्था  नहीं  की  जाती  ।

 इस  मार्ग  पर  बसों  की  व्यवस्था  जम्मू  और  काहनौर  सरकार  एवं  अन्य  प्राधिकृत  निजी

 )  परिचालकों  द्वारा  की  जाती  है
 ह

 पहाड़ी  क्षेत्रों  का  विकास

 1620.  श्री  प्रेमचन्द  वर्मा  :  क्या  पेंशन  तथा  सैनिक  उड्डयन  मन्त्री  पह  की

 कृपा  करे  गे  कि  :

 क्या  पंयंटन  उद्योग  को  बढ़ाने  के  हेतु  सरकार  मे  पहाड़ी  क्षेत्रों  के  विकास  के  लिए

 कोई  योजनायें  तैयार  की  और

 यदि  नही  तो  इन  योजनाओं  का  ब्यौरा  कया  है  ?

 पर्यटन  तथा  सैनिक  उड्डयन  मन्त्री  करण
 :  और  पर्यटन

 संबंधी  चतुर्थ  पंचवर्षीय  योजना  में  का इर मीर  से  दार्जिलिंग  तक  हिमालय  प्रदेश  में  तथा

 गिरि  में  चुने  हुए  क्षेत्रों  का  विकास  सम्मिलित  है  ।  संबधित  राज्य  सरकारों  करके

 ब्यौरे  तैयार  किये  जा  रहे  हैं  ।

 सरकारी  क्षेत्र  में  होटलों  का  निर्मा

 1621. श्री  प्रेमचंद  वर्मा
 :

 क्या  पर्यटन  तथा  सैनिक
 उड्डयन

 मन्त्री  यह  बताने
 कौ

 कपा  करेंगे  कि

 1446



 6  1967  लिखित  उत्तर

 क्या  सरकारी  क्षेत्र  कुल्लू और  कनाली  जेसे  स्थानों

 होटल  बनाने  के  सम्बन्ध  में  किसी  प्रस्ताव  पर  सरकार  विचार  कर  रही  है  और

 यदि  तो  कर  तक  अन्तिम  निशांत  हो  जायेगा

 पर्यटन  तथा  gals  उड्ड्यन  मन्त्री  करा  और  सरकार  की

 इस  समय  कुल्लू  और  मनाली  में  होटल  बनाने की  कोई  योजना  नहीं है

 कुल्लू  में  एक  पयंटक  बंगला  है  और  मनाली  में  एक  पर्यटक  बंगला  खोलने  के  लिए

 प्रबन्ध  पूरे हो  चुके  हैं

 मणिपुर  को खाया नन  की  सहायता

 1622.  थी  समाचार  :  बया  खाद्य  तथा  कृषि  मन्त्री यह  बताने  की  कृपा  कर ेगे  कि

 (  क  )  क्या  सरकार  ने  मनीपुर  के  संघ  राज्यक्षेत्र  को  वर्ष  1967-68 के
 लिये  वायदा

 किये  गये  खाद्यान  की  सप्लाई  देना  प्रारम्भ  कर  दिया  है

 अब  तक  कितनी  मात्रा  में  अनाज  की  सप्लाई की  गई

 (7)  मणिपुर  को  सप्लाई  किये  भये  खाद्यान्न  में  कितना  चावल  है  तथा  कितना  और

 क्या  मणिपुर  सरकार ने  अनाज  की  vad  सहायता  बढ़ान ेके  लिए  सरकार  से

 प्रार्थना की  है
 ?

 are,  कृषि,साघुदाधिक  विकास  तथा  सहकार  मंत्नालय  में  राज्य सन्तरी  श्न्नासाहिब

 fat  )  :
 विभिन्‍न  राज्य  सरकारों  तथा  मणिपुर  सहित  सभी  केन्द्र  शासित  प्रदेशों  को  दिये

 जाने  वाले  खाद्यान्नों  के  केन्द्रीय  निगम  मुल्य  में  ही  समिति  उपदान  को  छोड़कर न  तो

 मणिपुर को  अरन्य  उपदान  के  लिए  वायदा  किया  गया  है  और  न  ही  दिया  जा  रहा  है

 गौर  प्रश्न  ही  नहीं  उठते  ।

 जी  नहीं

 Loans  taken  by  Cooperative  Societies  in  Bihar

 1623.  Shri  M.  Madhukar  Will  the  Minister  of  Food  and  Agriculture  be

 pleased  to  state द

 (a)  the  amount  of  joan  taken  by  the  Cooperative  Societies  in  Bihar  as
 compared

 to  the  other  States  during  the  year  1966-67 ;

 (b)  whether  Government  propose  to  give  more  funds  as  compared  to  the  previous
 years  through  Cooperative  Societies  in  view  of  the  famine

 prevailing
 in  Bihar  ;  and

 (c)  if  so,  the  amount  of  loan  being  given  by  the  Central  Government  to  Co-
 operative  Societies  in  Bihar  for  1967-68  '?

 The  Minister  of  State  in  the  Ministry  of  Food,  Agriculture,  Community  Development
 and  Cooperation  (Shri  Annasahib  Shinde).  :  (a)  For  the  cooperative  year  ending  30th
 June,  1967  the  Reserve  Bank  of  India  sanctioned  a  short-term  credit  limit  of  Rs.  428
 lakhs  to  the  Bihar  State  Cooperative  Bank  on  bebalf  of  the  central  cooperative  banks
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 for  financing  agricultural  operations.  The  actual  amount  availed  of  and  outstanding
 will  be  known  after  30th  June,  1967.

 (b)  and  (c)  Central  Government  do  not  provide  any  funds  directly  to  coopera-
 tives  for  disbursement  as  loans.  The  State  Government  has  been  advised  to  send  the

 applications  of  the  cooperative  banks  for  credit  limit  for  the  cooperative  year  1967-68  to

 the  Reserve  Bank  taking  into  account  the  requirements  of  credit  for  agricultural  produc-
 tion  in  respect  of  members  of  cooperatives.  As  regards  the  non-members,  the  State

 Government  may  provide  taccavi  loans  for  which  partial  reimbursement  from  the  Central

 Government  will  be  available.  The  Central  Government  has  also  given  an  assistance  of

 Rs.  50  lakhs  (Rs.  12.5  lakhs  loan,  Rs.  37.5  lakhs  grant)  to  the  State  Government  for

 strengthening  the  Agricultural  Credit  Stabilisation  Fund  of  the  Bihar  State  Cooperative
 Bank  to  enable  cooperatives  to  convert  overdue  short-term  loans  "of  cultivators  in  afeas
 of  scarcity  into  medium-term  loans  so  that  the  member-cultivators  would  become  eligible
 for  fresh  finance  in  the  coming  season.

 Development  of  Lakes  in  Bihar

 1624.  Stri  K.  M.  Madhukar  Will  the  Minister  of  Tourism  and  Civil  Aviation  be
 pleased  to  state  :

 (a)  whether  there  are  some  lakes  and  beautiful  PUts  1.0  lO nots  of  to  urist  importance  in  the

 Champaran  District  of  Bihar  ;

 (t)  ifso,  whether  Government  have  mads  any  survey  for  the  development  of
 these  spots  ;

 (c)  ढ  so,  the  nature  thereof  7  and

 (d)  if  not,  the  reasons  for  not  taking  any  steps  so  far  in  this  direction  ?

 The  Minister  of  Toavism  and  Civil  Aviation  (Dr.  Karan  Singh):  (a)  and  (b):  No  survey
 has  so  far  been  made  to  assess  the  tourist.  potential  of  Champaran  District  in  Bihar.

 (c}  Does  not  arise.

 (d)  There  are  a  large  number  of  places  in  the  country  which  have  the  potential  of
 being  developed  into  tourist  centres.  Ia  view  of  the  limited  resources,  however,  it  is
 not  possible  to  undertake  the  development  or  even  survey  of  all  these  places  at  the  same
 time,  schemes  for  development  of  tourist  places  are  selected  on  the  basis  of  their  imme-
 diate  tourist  appeal  and  in  consultation  with  the  State  Governments,

 पशतूनों  टीके  लगाने  को  दवां

 1625.  थी  श्रहिरिवार
 :

 थी  यशवंत  सिह  कुशवाह
 sit  to  Go  दीक्षित  :  भा०  सुन्दरलाल  :

 छाद्य  तथा  कृषि  मन्त्री  बताने  की  कृपा  करे गे  कि

 क्या  सरकार  पशुओं  को  पशुप्लेग  के  रोग  से  बचाने  के  हेतु  एफ०  डी०  आर०  छी ०

 टीके  की  दवा  (  वैक्सीन  तैयार  करने  के  लिए  और  अधिक  मशीनें  प्राप्त  करने के  लिए  कोई

 कार्यवाही कर  रही  और

 यदि  तो  इस  बारे  में  वर्तमान  स्थिति  कर  है  तथा  ये  मशीनें  कहाँ  लगाई  जाने

 की  सम्भावना है  ?
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 राज्य
 सामुदायिक  विकास  तथ था  सहकार  मन्त्रालय  में  राउ  |  मन्त्री  (sii  अन्ना  साहिब

 जी  हाँ  ।

 राज्य  सरकारों की  माँग  को  पूरा  करन  के  लिए  5  नई  फ्रीज  ड्राइंग  मशीनों  को

 प्राप्त  किया  जा  रहा है  ।  4.40  लाख  रुपए  की  fae  मुद्रा  (  बैंसला  मकीनों
 के

 फालतू  पुर्जों  के  लिए  भी  होगी )  दे  दी  गई  है  और  संबंधित  राज्य  सरकारों इस  fas

 में  सुचना  दे  दी  गई  है  ।

 यात  के  पश्चात  मशीनें  निम्न  वैक्सीन  उत्पादक  केन्दों
 ं  में  स्थापित की  जायेंगी

 1
 |  ज  )  रानी पेट (  मद्रास  )

 (4)  हैदराबाद  प्रदेश  )
 तथा

 (2)  लखनऊ  (5)  )

 (3)  महँ

 Flying  Hours  Required  for
 Pilot

 Licence

 1626.  Shri  Arjun  Singh  Bhadoria :
 Shri  5.  M.  Joshi  :

 Will  the  Minister  of  Tourism  and  Civil  Aviation  be  pleased  to  state

 (a)  the  total  ‘flying  hours’  experience  required  for  pilots  holding  commercial

 licence  to  enable  them  to  be  recognized  as  full-fledged  pilots

 (b)  the  number  of  years  required  to  gain  the  experience  of  these  flying  hours

 (c)  whether  Government  propose  to  reduce  the  amount  of  grant  being  given  to
 ‘the  pilots  under  training  ;  and

 (6)  if  so,  the  extent  of  reduction  and  the  reasons  therefor  ?

 The  Minister  of  Tourism  and  Civil  Aviation  (Dr.  Karan  Singh):  (a)  and  (b)  There
 are  three  categories  of  professional  pilot’s  licences,  viz.  Commercial  Pilot’s  Licence,
 Senior  Commercial  Pilot’s  Licence  and  Airline  Transport  Pilot’s  Licence.  Flying  experi-
 ence  and  other  requirements  for  issue  of  these  licences  are  contained  in  Sections  D,  E  and
 F  of  Schedule  है  to  the  Aircraft  Rules,  1937.  For  the  highest  category  viz.  the  Airline
 Transport  Pilot’s  Licence,  an  applicant  has  to  produce  evidence  of  having  satisfactorily

 as  pilot  of  an  aeroplane  within  a  period  of  five  years  immediately  preceding
 the  date  of  application  for  licence,  not  less  than  1,500  hours  of  flight  time.

 (c)  No  grant-in-aid  is  given  by  Central  Government  to  the  Pilots  under  training.
 However,  trainees  who  are  Matriculates  and  below  28  years  of  ape,  can  do  flying  at  the
 concessional  rate  of  Rs.  10/-  per  hour  at  subsidised  flying  clubs  upto  100  hours  during
 the  first  year  and  50  hours  in  each  subsequent  year,  as  against  the  non-subsidised  rate
 of  Rs.  75/-  per  hour.  In  the  case  of  others  i.e,  non-Matriculates  and  those  above
 28  years  of  age,  flying  fees  payable  are  Rs.  25/-  per  hour.

 At  present  itis  not  pro
 flying  admissible  at  subsidised  rates  is

 posed  to  niake  any  reduction  in  the
 quantum  of
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 Hyaistha

 I
 saad

 (Saka)

 भव्य  प्रदेश  में  ध्वानिक  ate  ध्रन्तरज्यिक  महत्व  को  सड़कें

 1627,  &  नाथूराम  भ्रहिरवार  :  श्री  यशवंत सिंह  कुशवाह  :

 थी  गे  चे  दीक्षित  :  श्री  का०  सुन्दर लाल  :

 क्या  परिवहन  तथा  नौवहन  मन्त्री  Te  बताने  की  कपा  करेंगे  कि  :

 क्या  चौथी  पंचवर्षीय योजना  में  आर्थिक  ओर  अन्तर्राज्यीय  महत्व की  सड़कों  के

 निर्माण के  लिए  केन्द्र  द्वारा  वित्त  की  व्यवस्था किये  जाने  के  बारे  में  मध्य  प्रदेश  सरकार

 द्वारा  कोई  प्रस्ताव भेजे  गये  हैं  ।

 यदि  af,  तो  क्या  सरकार ने  इस  बीच  में  वे  प्रस्ताव  स्वीकार  कर  लिय ेहैं  तथा

 वित्तीय  मंजूरी  दे  दी  गई  औरे

 (a)  यदि  तो  प्रस्तावों  के  कब  तक  स्वीकार  किये  जाने  की  सम्भावना है
 ?

 परिवहन तथा  नौवहन  मन्त्री  ato  के०  धार०  ही  उपला द  कि  क  क  )  :
 set

 जी  नहीं  ।

 चतुर्थ  योजना  आवंटन  को  अन्तिम  रूप  दिये  जाने  के  बाद  ही  प्रस्तावों  पर  निर्णय

 लिया  जा  सकता  है  ।

 मध्य  प्रदेश  में  सड़कों  को  राष्ट्रीय  राजपथ  घोषित  करना

 1628.  थी  नाथूराम  अहिरवार  :  eft  यशयन्त सिह  कुशवाह

 at  to  दीक्षित :  शी
 जाण  सुन्दरलाल

 क्या  परिवहन तथा  नौवहन  मन्त्री  ae  बताने  की  कृपा  करेगे  कि  :

 व्या  मध्य  प्रदेश  सरकार  ने  मध्य  प्रदेश  में  कुछ  सड़कों  को  राष्ट्रीय  राजपथ
 घोषित

 करने  के  लिए  कोई  प्रस्ताव  भेजा  और

 यदि  तो  बया  सरकार  ने  इस  प्रस्ताव  को  स्वीकार  कर  लिया  है  ?

 परिवहन  तथा
 नौवहन  मन्त्री  (  डा०  ato  के०  कार  ato  :  जी  हाँ

 ।

 चतुर्थ  योजना  काल  में  मौजूदा  राष्ट्रीय  मुख्य माग  स्कीम  में  जोड़े जाने  के  लिये

 प्राप्त  प्रस्तावों  पर  निर्णय  योजना  आवंटन  को  अन्तिम  रूप  दिये  जाने  के  बाद  ही  लिया  जा

 सकता है  ।  इस  बीच  प्रस्तावों  की  परीक्षा  करने  के  संबद्ध  राज्य  सरकारों  से  आवश्यक

 तकनीकी  fear  भेजने  के  लिए  कहां  गया  है  ।

 Expenditure  on  General  Elections

 1629,  Shri  Rama  Chandra  Veerappa:  Will  the  Minister  of  Law  be  pleased  to
 state  the  expenses  incurred  in  the  Mysore  State  during  tho  First,  Second,  Third  and
 Fourth  General  Elections  ?
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 लिखित
 उत्तर
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 The  Daputy  Minister  in  the  Ministry  of  Law  (Sbri  D.  R.  Chavan)  :  So  far  as  the
 expenses  incurred  in  the  Mysore  State  during  the  First,  Second  and  Third  General  Elec-
 tions  are  concerned,  these  are  inentioned  inthe  respective  Reports  of  the  Election
 Commissioa  on  these  General  Elections.  On  page  202,  Vol.  I  of  the  Report  on  the  First
 General  Elections  in  India  1951-52,  it  is  stated  inter  alia  that  the  overall  expenditure  of
 the  elections  incurred  from  1948  till  the  completion  of  the  elections  in  [952  in  relation  to
 the  State  of  Mysore  was  Rs.  24,11,079-15-6p.

 The  expenditure  incurred  in  the  Second  General  Elections  of  1956-57  in  relation
 to  the  State  of  Mysore  excluding  routine  recurring  expenditure  on  the  annual  revision  of
 electoral  rolls  from  1953  onwards  is  stated  on  page  223  of  Vol.  of  the  Report  on  the
 Second  General  Elections  in  India,  1957  as  Rs.  34,59,625.

 The  expenditure  incurred  in  relation  to  the  State  of  Mysore  in  connection  with
 the  Third  General  Elections,  including  the  preparation  and  printing  of  electoral  rolls  is
 stated  on  page  120  of  Vol.  I  of  the  Report  on  the  Third  General  Elections  in  India,  1962
 as  Rs.  45.36  lakhs.

 The  expenditure  incurred  in  relation  to  Mysore  in  connection  with  the  Fourth
 General  Elections  of  1967  has  been  stated  by  the  Election  Commis  ion  as  Rs.  40,25,000

 पर्यटक  होटल

 1630  श्री  कामेश्वर  शी  शिव  पुजन  शास्त्री :

 श्री  श्रीधरन
 :  श्री Ho  ब०  सिह

 थ्री  निहाल fag  :
 शमी  रामकिशन गुप्त  :

 कया  पेंशन  तथा  male  उड्डयन  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करे गे  कि

 (  क  )  चौथी  पंचवर्षीय  योजना में  कितने  पेट  होटलों  को  निर्माण  आरम्भ  किया

 गया

 चालू  अन्तर्राष्ट्रीय  पर्यटक  वर्ष  में  इनमें  से  कितने  होटल  बन  कर  तैयार  हो
 कर

 प्रत्येक  होटल  के  निर्माण  कार्य  में  कितनी  प्रगति  हुई  है  ?

 पर्यटन  तथा  भझ्रसैनिक  उड्डयन  मन्त्री  wat  पहले  दौर  में  8  होटलों का

 निर्माण-सायं  प्रारम्भ  करने  का  बिचार  है  ।  दूसरे  दौर  में  होटल-निर्माण  के  यथार्थ  कार्य-क्रम

 फो  अभी  अन्तिम रूप  नहीं  दिया  गया  है  |  इन  होटलों  का  निर्माण  भारत  पंयंटन  विकास

 निगम  द्वारा  किया  जायेगा  जो  कि  एक  सरकारी  क्षेत्र  के  अन्तर्गत  व्यवसाय  है  ।

 (a)  क्योंकि  8  होटलों  का  निर्माण  1968  के  पिछले  भाग  में  पूरा  होना  इसलिये

 उनमें  से  किसी  की
 भी  अन्तर्राष्ट्रीय पेंशन  वर्ष  के  जो  कि  31  1967  को

 समाप्त  हो  रहा  पूरा  होने  की  संभावना  नहीं  है  ।

 माठ  होटलों  के  निर्माण-कार्य  की  प्रगति  इस  प्रकार

 सान्ताक्रज  शर  दमदम  हवाई  अडडे  :  (  2  होटल  )
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 —___—

 इन  होटलों  में  से  प्रत्येक  के  लिए  5  एकड़ का  स्थान  अलग  कर  दिया गया  है  तथा

 प्रारम्भिक  carat  की  जॉँच  की  जा  रही  है  ।

 पाना जी  (  गोझा ),  कोवलम  समुद्रतट  wie  बंगलौर  (  (  3

 इन  प्रायोजनाओं  के  लिए  भूमि  राज्य  सरकारों  द्वारा  प्रस्तुत  की  गयी  है  तथा  प्रारम्मिक

 प्लानों की  जाँच  की  जा  रही

 वाराणसी  :  (  होटल )

 इस  प्रायोजना  के  लिए  भूमि  महाराजा  बनारस  द्वारा  प्रस्तुत  की  गयी  है  तथा  प्रारम्मिक

 carat  की  जाँच  की  जा  रही  है  |

 ag  (  1  होटल )

 इस  प्रायोजना के  लिए  उपयुक्त  स्थान के  बारे  में  बातचीत  चल  रही  है  ।

 श्रीनगर  :  (1

 इस  होटल  के  लिए  स्थान  निर्धारण  को
 राज्य  सरकार  के  साथ  बरामदा  करके  अन्तिम

 रूप  दिया  जा  रहा  है  ।

 मुजफ्फरपुर-भोबाड़ा  विमान  सेवा

 1631.  थी  शिवचन्द्र  भा :

 ait  दिखती  मिश्र  :

 कया  जी पथयटन  तथा  झ्रसनिक  उड्डयन  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  यह  सच  है  कि  मुजफ्फरपुर  भर  भो वाड़ा  (  मधुबनी  के  निकट  )  दोनों

 स्थानों
 पर  हवाई  अड्डे  तो  हैं  परन्तु  वहां  नियमित  विमान  सेवा  नहीं  और

 यदि  तो  नियमित  धिमान  सेवा  से  इन  dit  स्थानों  को  मिलाने  के  लिए  क्या

 कार्यवाही  की  गई

 mea  तथा  सैनिक  उड्डयन  मंत्रो  जे  )  और  इण्डियन  एयरलाइन्स

 कारपोरेशन  पटना  और  मुजफ्फरपुर  के  बीच  में  दो  बार  की  एक  अनुसूचित  विमान .
 सेवा

 परिचालित  कर  रही  है  ।  भोवाड़ा  की  अच्छे  मौसम  की  हवाई  पट्टी  फिलहाल  विमान  सेवाओं

 के  लिए  उपयुक्त नहीं  है
 ।

 मध्य  प्रदेश  सें  फ्लाइ ग  क्लब

 1632.  sit  श्रात्स  दास  :'  कया  पर्यटन  तथा  श्रलैनिक  उडइयन ्य  मन्त्री  यह  बताने  को  कृपा

 करेगे  कि
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 (  लिखित  उत्तर

 मध्यप्रदेश  में  कुल  कितने  फ्लाइंग  क्लब  हैं

 | गए  श्रेणी  a  श्रेणी  तथा  शसी  श्र णी  के  विमान  चालकों  के  लिये  कितने  क्लब

 बौर

 (7)  क्या  सरकार  मध्य  प्रदेश  में  और  अधिक  फ्लाइंग  क्लब  खोलने  विचार  कर

 पर्यटन  तथा  सैनिक  उड्डयन  मंत्री  करं  :  मध्य  प्रदेश  में  एक  फ्लाइ ग

 क्लब  जिसका  मुख्य  कार्यालय  इन्दौर  में  और  शाखा  भोपाल  में  है  ।

 न  तो  फ्लाइंग  बलों  का  और  न  विमान  चालकों  का  ही

 तथा  सी  श्रेणी  के  रूप  में  वर्गीकरण  किया  जाता है  ।

 फ्लाइंग  क्लब  निम्न  वर्गों  की  प्रश  क्षणिक  उड़ानों  के  लिए  सहायता  अनुदान  ले  सकते

 (1)  विद्यार्थी  विमान  चालक  के  लाइसेंस  और  निजी  विमान  चालक  के  लाइसेंस  को

 जारी  करने  तथा  उनके  नवीकरण  के  लिए  उड़ान  प्रशिक्षण  :

 (11)  सरकार  द्वारा  समय-समझ  पर  अनुमोदित  योजना  के  अनुसार  प्रशिक्षणार्थियों  की

 किसी  विशिष्ट  श्रेणी  के  लिए  उड़ान  प्रशिक्षण  :

 (ili)  हांबी  फ्लाइंग  ।

 फ्लाइंग  ५  निजी  (  प्राइवेट )  संस्थाएं  हैं  और  या  तो  भारतीय  कम्पनी

 अधिनियम  सोसाइटी  रजिस्ट्रेशन  अधिनियम  के  अंतगर्त  स्थापित  की  ज़ा  सकती हैं  ।

 फ्लाइंग  क्लब  की  स्थापना  स्थानीय  व्यक्तियों  के  उत्साह  एवं  उपक्रम-शीलता  पर

 करती  है  ।  जैसे  ही  कोई  क्लब  पात्रता  निर्धारित  शर्तों  को  पुरा  कर  लेता  वैसे ही
 उसके

 लिए  केन्द्रीय  सरका ९  द्वारा  निर्धारित  दरों  पर  सहायता  अनुदान  मंजूर  कर  दिया  जाता

 है  ।  केन्द्रीय  सरकार  से  सहायता  अनुदान  प्राप्त  करने  का  अधिकारी  होने  के  लिए  क्लब

 को  एक  क  में  न्यूनतम  800  घण्टों  की  प्र दै क्षणिक  उड़ान  कर  लेनी  होती  है  ।

 खजुराहो  में  चन्द्रा  होटल

 1633.  श्री  नाथूराम  श्रहिरबार  :
 क्या  परिवहन  तथा  अ्रसेनिक  उड्डयन  मंत्री  यह  बताने

 की  कृपा  करेंगे कि  :

 गया
 खजुराहो  में  चन्द्रा  होटल  बनाने  के  लिए  कितना  धन  मंजूर  किया

 |

 होटल  का  निर्माण  करने  के  लिए  कया  कार्यवाही  की  गई  और

 यदि  विलम्ब  के  कोई  कारण  तो  वे  हैं  ?

 पर्यटन  तथा  सैनिक  उदयन  मंत्री  करे  :  से  सरकार  का  निकट

 भविष्य  में  खजुराहो  में  एक  होटल  बनाने  का  कोई  प्रस्ताव  नहीं  है  ।  भारत  पर्यटन  विकास  निगम
 जोकि  एक  सरकार  क्षेत्र  के  अन्तर्गत  व्यवसाय  खजुराहो  में  एक  पर्यटक  बंगला  है  और

 पर्यटकों
 के  हित

 के  लिए  राज्य  सरकार  का  भी  अपना  पर्यटन  बंगला है
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 कृषि  शिक्षा

 1634.  श्री  चं०  चु०  देसाई

 श्री  रा०  की ०  जमीन  :

 कया  खाद्य  तथा  कृषि  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  कृषि  की  उत्पादन  शीलता  को  बढ़ाने  की  दृष्टि  से  कृषि  शिक्षा  की  पद्धति

 तथा  ढांचे  में  आमूल  परिवहन  करने  की  किसी  योजना  पर  सरकार  विचार  कर  रही  और

 यदि  तो  उसका  ब्योरा  क्या  है  ?

 सामुदायिक  विकास  तथा  सहकार  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  (  श्री  धननासाहिव

 जी  हां  ।  अनुसन्धान  तथा  दिक्षा  की  उत्पादनशीलता  की  पद्धति  को  चलाने  की

 हृष्ट  से  प्रत्येक  राज्य  में  कृषि  विश्वविद्यालयों  की  स्थापना  करने  का  उद्देश्य  है  ।

 शिक्षा  आयोग  मे  अपनी  रिपोर्ट  (1964-66)  में  कृषि  शिक्षा  पर  विभिन्‍न  सिफारिशें  कौ

 हैं  जिन  पर  सरकार  विचार  कर  रही  है  ।

 कृपि  विश्वविद्यालय  जिनमें  से  आठ  पहले  ही  खुल  gn  के  faa  रूप  संलग्न

 विचारा  में  दिए  गए  कृषि  शिक्षा  सम्बन्धी  शिक्षा  आयोग  (1964-66)  की  मुख्य  सिफ़ारिशों

 दूसरे  विवरण  में  दी  गई  हैं  ।  [  प्स्तकालय  में  रखा  देखिये  संख्या  एल०  to  540/67]

 तृतीय  श्री  के  गेहूं  का  आयात
 1635  wt  च०  चु०  देसाई :

 थ्री  राठ  की ०  रमिन  :

 क्या  खाद्य  तथा  कृषि  मन्नी  यह  बताने  की  कृपा  हरने  कि  :

 क्या  यह
 सच

 है  कि  पी०  एल०  480  के  अंतगर्त  तृतीय  श्रेणी  के  गेहूँ  अथवा  घुन

 लगे  गेहू ँका  जो  जानवरों  के  खाने  के  उपयुक्त  है  आयात  किया  गया

 यदि  तो  क्यां इस  मामले  की  जांच की  गई  और

 इस  कार्य  के  लिये  जिम्मेदार  अधिकारी  के  विरुद्ध  क्या  कार्यवाही  की  गई  है  ?

 सामुदायिक  बिकास  तथा  सहकार  मन्त्रालय  में  राज्य  मन्त्री  झन्ना

 साहिब  शिन्दे  )  (  क  )  यह  सच  है
 कि

 पी०  एल०  480  के  अधीन  तृतीय  श्रेणी  के  गेहूँ

 की  कुछ  मात्रा  का  आयात  देश  में  उस  गेहूं  की  मानव  उपभोग  के  उपयुक्त  होने की  जांच  करने

 के
 बाद  किया  गया  है

 ।
 ae  कहना  ठीक  नहीं  है  कि  तृतीय  श्रेणी  गेहूँ  घुना  हुआ  दे

 और  वह  केवल  पशुओं  के  खाने के  उपयुक्त  है  ।  भारत  में  आयातित  तृतीय  श्र  खी  गेहूँ

 की  उपभोक्ता  तरजीह  पायी  गयी  थी  ।

 और  प्रश्न ही  नहीं  उठते  ।

 चने  को  दाल  के  झत्यधिक मुल्य

 1636.  शी  च०  च०  देसाई  :

 थ्री  रा०  को ०

 क्या  बारा  तथा  कृषि  मंत्री  ag  बताने  की  कृपा  करेंगे कि  :
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 क्या  यह  सच  है  कि  वर्ष  में  पंजाब  द्वारा  54  रुपये  से  लेकर  58  रुपये

 प्रति  क्विंटल  तक  की  दर  पर  दौ  गई  चने  की  दाल  कमी  वाले  राज्यों  में  यथा  महाराष्ट्र

 तथा  मद्रास में  80  100  रुपये  तथा  128  रुपये  प्रति  क्विंटल  की  बहुत  ऊची

 दर  पर  बेची  गई  थी  ;

 यदि  तो  चने  की  दाल  के  उत्पादकों  तथा  उपभोक्ताओं दोनों  के  ही  इस प्रकार

 शोषण  को  रोकने  के  लिये  सरकार  ने  क्या  कार्यवाही  की  है  ?

 सामुदायिक  विकास  तथा  सहकार  waters में  मंत्री  (ett  भ्रस्नासाहिय

 :  जी  नहीं  ।

 प्रश्न  ही  नहीं  उठता  ।

 खाद्यान्तों के मुल्य के  मुल्य

 1637.  थो  च  चू०  देसाई  :

 ST  रा०  की ०

 क्या  खाद्य  तथा  कृषि  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करे कि  :

 वर्ष  1966 के  दोरान  तथा  1967  के  आरम्भ में  देवा  के  महत्वपूर्ण  अत्यावश्यक

 भिन्न  भिन्न  राज्यों  में  खाद्यान्नों  के  मूल्यों  में  कितना  अन्तर  कौर

 दो  समीपवर्ती राज्यों  में  जैसे  गुजरात  और  महाराष्ट्र  गुजरात  और

 राजस्थान  (7)  पंजाब  और  दिल्‍ली  राजस्थान  और  उत्तर  प्रदेश में  इनके  मुल्यों  में  कितना

 wat है  ?

 सामुदायिक  निकास  तथा  सहकार  मन्त्रालय  में  राज्य  मन्त्री  wer

 साहिब
 :  हर्ष  1966  में  विभिन्न  राज्यों  में  महत्वपूर्ण  खाद्यान्नो ंके  बाज़ार  भाव

 बताने  वाला  एक  विवरण  संलग्न  है  ।  1)  में  रखा  देखिये  dear

 एल  eto  541/67]

 जनवरी से  1967 में  इन  खाद्यान्नों  के  बाजार  बताने  वाला  एक  असत्य

 विवरण  संलग्न  है  ।  2)  [  पुस्तकालय में  रखा  देखिये
 साया  एल०  टो०

 541/67 |
 1966  और  1967  के  शुरू  में  विभिन्न  राज्यों  में  जिनमें  अधिकांदा  राज्यों  के

 समीपवर्ती  राज्य  भी  शामिल  महत्वपूर्ण  खाद्यान्नों  के  भावों  में  घट-बढ़  अनुबन्ध  1  और  2  पर

 दिये  गये  विवरणों  में  दिखायी  गयी  है  ।

 1967  के  महीने  में  समीपवर्ती राज्यों  के  ग्र  प  में  महत्वपूर्ण  खाद्यान्नों  के  भावों की

 तुलना  बताने  वाला  एक  विवरण  3)  संलग्न है  ।  में  गया  ।  देखिये
 संखया  एल०  टी०  541/67]

 उडीसा  में  सुखे  को  स्थिति

 1638.  ot  श्र०  दीपा  :  कया  खाय  तथा  कृषि  मंत्री यह  बताने  की  कृपा  करेगे  कि ;
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 क्या  यह  संच  है  कि  उड़ीसा  के  कुछ  जिलों
 में  विदी प  8  |

 अतः जनना  क
 तय

 बनी  जिले  के  ate

 तथा  फूलबनी  सब-डिविजन मैं  अभूतपूर्व  सूखे
 की  स्थिति  और

 यदि  तो  वहाँ  की  जनता  के  दुखों  को  दूर  करने  के  लिये  केन्द्रीय
 तथा  उड़ीसा

 सरकार  द्वारा  क्या  कार्यवाही  की  गई  है
 ?

 सामुदायिक  विकास  तथा  सहकार  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  श्रत्वासाहिब

 :  जैसा  कि  सदन  में  30-5-1967  को  अतारांकित  set  संख्या  829

 के  उत्तर  में  बताया  गया  1966-67  में  उड़ीसा  में  खाद्यान्नों  का  कुल  उत्पादन  1964-65

 के  उच्चतम  उत्पादन  से  14.1  प्रतिशत  कम  रहा  है  |  1966-67  में  घान की  फसलों  की  मध्यम

 होती
 किस्मों  की  पैदावर  में  बौध  में  36  प्रतिशत  और  फूलबनी  उप-डिवीजन  में

 29  प्रतिशत  की  कमी  हुई  थी  ।

 उड़ीसा  सरकार  ने  प्रभावित  क्षेत्रों  के  लोगों  के  संकट  को  दूर  करने  लिये

 तलिम्नलिखित  कदम  उठाये  हैं

 (1)  जिन  क्षेत्रों  में  हानि  75  प्रतिशत  से  अधिक  हुई  है  वहां  राजस्व  माफ  कर  दिया

 गया  और  जिंन  क्षेत्रों  में  हानि  50  प्रतिशत  से  ज्यादा  और  75  प्रतिश्त  से  कम

 है  वहां  भ्ुराजस्व  की  वसूली  रोक  दी  गयी  है

 (2)  प्रभावित  क्षेत्रों  में  टेस्ट  सहायता  कार्य  शुरू  किये  गये  1966-67  में  किये  गये

 सभी  age  कार्योਂ को  जारी रखा  जा  रहा  है  ।-

 (3)  बुरी  तरह  से  प्रभावित  क्षेत्रों  में  मुफ्त  सहायता  कार्यक्रम  शुरू  किये  गये  हैं  ।

 मन्द  खेतिहरों  को  तकावी  छूरा  भी  दिये  जा  रहे  हैं  ।

 (4)  प्रभावित  क्षेत्रों  में  कम  गहरे  तालाब  तथा  सतही  कुओं  आदि  का  निर्माण  करने  जैसी
 पीने के  पानी  की  प्रायोजना  भी  दुरू की  गयी  हैं  ।

 Bridge  over  Ganga  at  Mirzapur.

 1639.  Shri  Ram  Swarup  :
 Shri  V.  N.  Singh  :

 Will  the  Minister  of  Transport  and  Shipping  be  pleased  to  state  :

 (a)  whether  a  survey  for  the  construction  of  a  bridge  over  Ganga  in  Mirzapur
 District  is  being  made  by  the  Central  Government  and  if  so,  where  ;  and

 (b)  the  time  by  which  the  said  survey  is  likely  to  be  completed  and  the  estimated
 expenditure  involved  ?

 The  Minister  of  Transport  and-Shipping  (Dr.  V..K.  R.  V.  Rao):  (a)  No,  Sir..  This
 bridge,  when  constructed,  would  fall  on  a  State  road  in  Uttar  Pradesh,  The  Government
 of  Uttar  Pradesh  are,  therefore,  primarily  concerned  with  all  matters  pertaining  to’  this
 project.

 (b)  Does  not  arise.
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 16  1889  राज्य  समा  के  सदस्य के  frag

 विशेषाधिकार  के बारे  में
 -------” वा०

 राज्य  सभा  के  एक  सदस्य  के  विरुद्ध  विशेषाधिकार  के  बारे  में

 RE:MOTION  OF  PRIVILEGE  AGAINST  A  MEMBER  OF  RAJYA  SABHA

 अध्यक्ष  महोदय  :  विशेषाधिकार  सम्बन्धी  दो  प्रस्ताव  मिले  यद्यपि  मैंने  उन्हें

 उठाने  की  अनुमति  नहीं  दी  फिर भी  मैं  यहां  उनका  जिक्र  करना  चाहता  हूँ  ।  इस  सम्बन्ध

 में  श्री  सन्त  बक्स  सिंह  ने  एक  प्रस्ताव  की  सूचना  दी  है  तथा  दूसरी  सुचना  डा०  और

 श्री  रविराय  द्वारा  दी  गई  है  ।  उक्त  दोनों  प्रस्ताव  राज्यसभा  में  उस  सदन  के  एक  सदस्य  द्वारा
 लोकसभा  के  सदस्य  लोहिया  के  सम्बन्ध  में  की  गई  टिप्पणियों  से  सम्बन्धित  है  ।  यह

 दुर्भाग्य  की  बात  है  कि  संसद  सदस्य  परस्पर  ऐसे  निराधार  आरोप  लगाव  ।  मैंने  इस  बारे  .  में

 श्री  जोशी  और  श्री  रविवार  के  साथ  विचार-विदा  किया  है  ।  इस  संसद  तथा  अन्य  संसदों  के

 प्रक्रिया  के  नियमों  को  देखने  से  यह  मालूम  होता  है  कि  दोनों  सभाएं  समान  रूप  से  प्रभुत्व

 सम्पन्न  इसलिये  हमारे  लिये  यह  उचित  नहीं  है  कि  हम  इस  मामले  को  विशेषाधिकार

 समिति  को  सौंपे  ।  मैं  सिफ॑  यही  कह  सकता  हूं  कि  राज्यसभा  में  लोकसभा के  सदस्यों पर  या
 लोकसभा  में  राज्यसभा  के  सदस्यों  पर  निराधार  आरोप  लगाना  शोभनीय  नहीं  है  ,।  इस  वजह

 से  मैंने  वि  शेषाधिकार  के  प्रस्तावों  को  विशेषाधिकार  समिति  को  सौंप  दिये  जाने  की  अनुमति  नहीं
 द  l

 एक  माननीय  सदस्य  :  इसका  और  [: 028 ॥  उपाय  हो  सकता  है
 ?

 अ्रध्य क  महोदय  :  आत्मसंयम  इसके  लिये  सबसे  अच्छा  उपाय  है  ।

 श्री  श्रीचंद  गोयल  :  उन  टिप्पणियों  से  सम्बन्धित इस  सभा  की  भावनाओं को

 राज्य  सभा  के  सभापति तक  पहुँचा  दिया  जाये  |

 Shri  Madhu  Limaye  (Monghyr)  :  Mine  has  been  admitted

 अध्यक्ष  महोदय  :  वह  कल  लिया  जायेगा  |  अब  सभा  पटल  पर  रखे  जायेंगे

 सभा  पटल  पर  रखे  गये  पत्र

 PAPERS  LAID  ON  THE  TABLE

 मंहगाई  भत्ता  आयोग  का  प्रतिवेदन

 उपप्रधान  मंत्री  तथा  वित्त  मन्त्री
 मोरारजी

 :  मैं  मंहगाई  भत्ता  के

 केन्द्रीय  सरकार  के  कर्मचारियों  को  भविष्य  में  मंहगाई  मत्ता  गयी  जाने  के  प्रश्न  से  सम्बन्धित

 प्रतिवेदन
 की  एक  प्रति  सभा  पटल  पर  रखता  में

 रखो
 गई

 wear
 एल०  eto  525/67]

 a

 स०  मो  ०  बनर्जी
 wat  :  गजेन्द्रगड़कर  आयोग  ने  सरकार  को  अपना  प्रतिवेदन

 मई
 को  दिया  था

 ।
 बया  सरकार  ने  इस  बीच  प्रतिवेदन  पर  बिचारे  कर

 लिया  है  ।  क्या

 सरकार
 से

 प  HR att  ने  इस  बीन गें  भी  सभा  पटल  पर  रखेगी  ?
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 (Saka)

 ककल

 मोरारजी  देसाई  :  इस  प्रतिवेदन  को  छपवाने  में  समय  लगा  है  ।  मैंने  आज  इसको

 सभा  पटल  पर  इसलिये  रखा  है  ताकि  यह  आपके  पास  शीघ्रातिशीघ्र  पहुंच  सके
 ।  चू  कि  मंत्रियों

 को  भी  इस  प्रतिवेदन  की  प्रतियां  आज  से  पहले  नहीं  मिल  सकी  इसलिये  इस  पर

 Wea  केसे  विचार  कर  सकता  था  ।

 mere  महोदय  :  प्रतिवेदन  की  प्रतियां  प्राप्त  हो  गई  हैं  और  वे  माननीय  सदस्यों  को  बांट

 दी  जायेंगी ।

 श्री  स०  मो ०  धन जों  :  प्रतियों  के  बांटने  मात्र  से  क्या  लाभ  होगा  ।  सरकारी  कर्मचारियों

 f>
 को  पिछले  एक  वर्ष  से  धोखा  दिया  जा  रहा  है  ।  मैं  यह  जानना  चाहता  eg  ip  सरकार  मंहगा ई

 के  प्रश्न  पर  कब  तक  निर्णय  करेगी  ?

 अध्यक्ष  महोदय  :  यह  एक  प्रथक  प्रदान  है  ।  सरकार  इस  सम्बन्ध  में  बाद में  निर्णय

 करेगी ।

 Shri  Kanwar  Lal  Gupta  (Delhi  Sadar)  :  request  that  the  House  should  be  informed

 and  an  opportunity  should  be  given  to  the  House  to  discuss  this  question  while  taking
 decision  thereon.

 at  मोरारजी  देसाई
 :

 कुछ  दिन  पहले  यह  चर्चा  हुई  थी  कि  सदस्यों  को  प्रतियां  नहीं

 बांटी  गई  हैं  ।  इसलिये  मैंने  यह  प्रति  सभा  पटल  पर  रखी  है  ।

 किं

 घड़े  पत्तन  न्यास  अघिनियम  की  103  के  अधीन  पत्र

 परिवहन तथा  नौवहन  मंत्री
 ato  के०  आर०  ato  :

 मैं  बड़े  पत्तन  न्यास

 1963  की  धारा  103  की  उपधारा  (2)  के  अन्तर्गत  बम्बई  पत्तन  न्यास  के

 1965-66  के  विधिक  लेखे  की  एक  तथा  sat  पर  लेखा  परीक्षा  सभा  पटल  पर

 रखता  हूं  ।  |  पुस्तकालय  में  रखी  गयी  देखिये  संख्या  एल०  टी०  521/67]

 नौसेना
 तथा

 विविध  विनियम

 परिवहन तथा  नौवहन  मंत्रालय  में  उप मन्त्री  वक्त  :  मैं  श्री  ब०  रा०

 भगत  की  ओर  नौसेना  1957  की  धारा  185  के  अन्तर्गत  नौसेना

 तथा  विविघ  1967  की  एक प्रति  सभा  पटल  पर  रखता

 नो  दिनांक  22  1967  के  भारत  के  राजपत्र  में  अधिसूचना  संख्या
 में  प्रकाशित  हुए  थे  ।  में  रखी  गयी  देखिये  संख्या  एल  eto  522/67]
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 चन, ६  0:

 ध्यान  दिलाने  बाली  सूचनाओं  के  बारे में

 विलायक-निस्सारित  तेल  टेड  femmes  मील  तथा  खाद्य

 ध्राटा  आदेश

 सामुदायिक  विकास  तथा  सहकार  सत्कार्य  में  उप-मंत्री  :

 मैं  अत्यावश्यक  वस्तु  1955  की  धारा  3  की  उपधारा  (6)  के  अन्तर्गत  fa  TIT B-

 निर्धारित  तेल  आयल )  ,  आपलट्ड  मील  तथा  खाद्य  आटा

 1967  की  एक  प्रति  समा  पटल  पर  रखता  हूँ  जो  दिनांक  12

 1967  के  भारत  के  राजपत्र  में  अधिसूचना  संख्या  जी०  एस०  536  में  प्रकाशित  हुआ

 था  ।  में  रखी  गयी  देखिये  संख्या  एल०  cto  523/67]

 प्रवक्ता  श्रघितियम  समीक्षा  समिति  का  प्रतिवेदन

 विधि  मंत्रालय  में  उप-मंत्री  ( =tt  दा  रा०  ष्  )  :  मैं  अधिवक्ता  अधिनियम  समीक्षा

 समिति  के  प्रतिवेदन  की  एक  प्रति  सभा  पटल  पर  रखता  हूँ  ।  में  रखी  गयी  देखिये

 हसिया  एल०  टी०  524/67]

 ध्यान  दिलाने  वाली  सूचनाओं  के  बारे  में

 RE-CALL  ATTENTION  NOTICES  (QUERY)

 श्री  प्र०  के०  देव  :  हमने  पश्चिमी  एशिया  की  गतिविधियों  की  ओर  ध्यान

 दिलाने  वाले  प्रस्ताव
 की  सूचना  दी  थी  ।  हमें  ऐसा  पता  चला  है  कि  प्रधान  मन्त्री  इस  सम्बन्ध  में

 एक  वक्तव्य  देंगी  ।  वे  किस  समय  वक्तव्य  देंगी  ?

 संप्रग  कार्य  तथा  dare  मंत्री  राम  gan  fag)  :  दोपहर  बाद  ।

 थी  प्र०  है ०  देव  :  ठीक  समय  बताया  जाये  1

 थो  इब्राहीम  सुलेमान  सेट  :  मैंने  भी  ध्यानाकर्ष  NJ  प्रस्ताव  की  एक  सूचना
 दी  जिसका  विषय  गाजा  में  5  भारतीय  सिपाहियों  का  मारा  जाना  था  ।

 थ्रो  म०  ला०  सौंधी  :  मेरा  यह  सुभाव  है  कि  मृत  सैनिकों को  दो  मिनट  के
 लिये  मौन  खड़े  होकर  श्रद्धांजलि  अपत  की  जानी  चाहिये  ।

 महोदय
 :  यह  एक  सुभाव  है  ।  कोई  अन्य  सदस्य  कोई  दूसरा  सुभाव  देगा  |

 थी  इब्राहीम  सुलेमान  सेट  :  मेरे  ध्यान  दिलाने  सम्बन्धी  प्रस्ताव  के  बारे  में  क्या

 स्थिति है
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 श्रेय  सहोदय  :  मुझे  प्रतिदिन  40-50  ध्यान  दिलाने  सम्बन्धी  प्रस्तावों  की  gant

 मिलती  हैं  ।  यदि  प्रत्येक  सूचना  देने  बाला  सदस्य  इस  प्रकार  उठकर  अपनी  सूचना  के

 बारे  में  तो  सभा  में  कार्यवाही  का  आगे  बढ़ना  मुश्किल  हो  जायेगा  ।  यदि  श्री  सेट

 अपने  प्रस्ताव  के  बारे  में  गम्मीर  हैं  तो  वह  मेरे  कक्ष  में  आकर  इस  सम्बन्ध  में  विचार-विमज्ञें

 कर  सकते  हैं  ।  यदि  मामला  वास्तव  में  महत्वपूर्ण  होगा  तो  उस  पर  विचार  किंया
 जायेगा  ।

 सामान्य  आय  व्यय  1967-68  सामान्य  चर्चा-जारी

 GENBRAL  BUDGET  1957-68  GENERAL  DISCUSSION  (CONTD)
 Shri  Hardyal  Devgun  (East  Delhi)  Budget  proposals  do  not  fufil  the  eims  which

 have  been  detailed  in  the  budget  speech.  It  15  essential  for  the  development  and  advance-
 ment  of  the  country  that  there  should  be  a  plenty  of  eatables  and  essential  commo-

 dities,  sound  economy  and  strong  defence  arrangements.

 In  the  begining  of  his  budget  speech  the  Finance  Minister  has  drawn  the  attention
 of  the  House  towards  the  drought  and  the  difficult  food  situation.  But  I  am  sorry  to

 say  that  the  agriculture  has  not  been  given  as  much  attention  as  it  requires,  in  order  to
 step  up  the  811211110018]  production  and  to  get  rid  of  the  starvation.  Unfortunately  the

 Govt.  have  withdrawn  the  subsidy  worth  Rs.  50  crores,  which  was  being  given  in  respect
 of  fertilizers,  No  arrangements  have  been  made  for  providing  tractors  on  hire-purchase
 basis  or  seeds  of  better  qualities  to  farmers.  No  steps  have  been  taken  to  start  small
 irrigation  projects  to  face  the  drought  in  future.  The  Govt.  have  failed  to  adopt  the  new
 agricaltural  strategy  in  view  of  the  present  food  situation.

 थी  बलराज  मधोक  पीठासीन  हुए
 ।  Shri  Bal  Raj  Madhok  in  the  Chair

 The  Minister  has  referred  to  the  rising  prices  of  811  the  commodities.
 He  said  that  there  has  been  46./-  rise  during  last  3  years.  But  the  prices  of
 foodgrains  only  have  gone  up  by  119  percent  during  that  period.  Nothing
 has  been  done  to  check  the  rising  prices,  cn  the  contrary  excise  duty  on  certain  items
 has  been  increased  ;  which  will  help  the  prices  to  rise  further  instead  of  falling  down.
 If  the  M:.  ister  is  serious  about  restricting  the  rising  trend  in  prices,  he  has  to  withdraw
 this  additional  burden  of  excise  duties.  Here I  would  like  to  emphasize  that  if  Govt.
 can  stop  the  evasion  of  some  taxes  like  income-tax  and  custom  and  excise  duties  etc..
 they  need  not  impose  new  taxes  every  year.  If  the  a.nount  of  taxes  is  realized,  they  will
 yield  a  sum  of  Rs.  5500  crores,  while  Jast  year  it  was  Ks.  2700  crores.  It  is  possible
 only  if  the  tax  collecting  machinery  is  honest  and  industricus,  It  has  beem  proved  so  in
 an  experiment  conducted  by  Municipal  Corporation  of  Delhi,  whichis  in  the  hands  of
 Jan  Sangh  party,  if  the  excise  duty  is  reduced  there  will  be  some  relief  in  the  prices  of

 vegitable  oil,  cloth,  match  box,  Kerosene  oil  etc.,  which  are  the  commodities  of  daily  use
 for  two  masses.

 It  hes  been  stated  that  the  public  expenditure  would  be  reduced  to  the  minimum.
 But  practically  Govt.  do  not  intend  to  do  so.  They  invested  Rs.  1400  crores

 in  Public  Sector  Undertakings-during  last  two  years.  This  huge  amount  returned
 only  1/2  per  cent  dividend  ;  which  is  for  Jess  than  the  rate  of  interest  which  this  amount
 has  otherwise  earned.  Unproductive  expenditure  is  on  increase  even  now.  Though
 they  boast  for  not  having  resorted  to  defictt  financing,  yet  the  measures  they  have  taken
 would  surely  result  in  inflaction.  If  they  want,  the  public  expenditure  can  be  reduced
 without  resorting  the  retrenchment.  I  think,  there  is  no  need  of  having  53  members  in
 the  council  of  Minister  at  the  Centre.
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 The  Government  is  financing  so  many  institution  just  to  accomodate  congressman
 who  could  not  be  absorbed  in  the  Central  or  State  Ministries.  There  is  no  need  of  these
 institutions  in  the  presant  state  of  economy  of  our  country,

 The  expenditure  of  all  the  Government  departments  is  extravagant.  There  would
 have  been  no  need  of  additional  taxation  had  ten,  percent  economy  have  afvected.  It
 can  be  done  easily  and  it  would  have  checked  inflatory  tendencies.  The  Community
 Development  Organisation  is  nothing  except  an  election  machinery  of  the  Government.
 There  is  no  need  of  the  Planning  Commission  as  well.  Government  should  run  the
 Public  Sector  Undertakings  and  projects  more  efficiently.  is  quite  clear  that  corrup-
 tion,  dis-honesty  and  inefficiency  prevails  in  the  Government  departments  because  these
 projects  have  earned  only  two  percent  profit.  If  the  departments  Like  Public  Works
 Departments  are  cleared  of  the  corruption  the  durability  of  the  roads  and  buildings
 constructed  by  this  department.  Import  of  the  movie  films  from  abroad  should  be
 stopped.  This  will  save  lot  of  foreign  exchange.

 It  is  not  correct  to  think  that  by  increasing  the  excise  duty  on  tea  and  coffee  their
 internal  consumption  can  be  reduced,  Therefore  the  increase  in  excise  duty  of  these  two
 commodities  of  daily  use  is  unjustified  and  should  be  removed,

 थी  aa  में  उप-प्रधान  मन्त्री  तथा  वित्त  मन्त्री  द्वारा  प्रस्तुत  बजट  प्रस्तावों

 का  समर्थन  करने  के  लिये  खड़ा  हुआ  हूं  ।  वित्त  मन्त्री  बधाई  के  पात्र  हैं  क्योंकि  उन्होंने  यह  बजट

 प्रस्तुत  घाटे  की  अर्थव्यवस्था  की  प्रथा  को  समाप्त  किया  है  ।  मुद्रा  स्थिति  का  मुख्य  कारण

 घाटे  की  अरे-व्यवस्था  ही  था  ।  उस  समय  जबकि  आर्थिक
 सिमरीता  दिन  प्रतिदिन  बिगड़ती  जा

 रही  थी  उन्होंने  संतुलित  बजट  पेश  कर  सराहनीय  कार्य  किया  है  ।  आशा  है  कि  इससे  स्थिति

 मैं  सुघार

 at  पालकीवाल  ने  कहा  है  कि  श्री  मोरारजी  के  कार्य  भार  संभालने  के  थोड़े  समय  पद  नात

 हौ  घन  लगाने  दालों  में  विश्वास  उत्पन्न  हुआ  है  तथा  स्थिति  में  परिवर्तन  तथा  गतिशीलता  आई

 है  ।  सरकार  के  कटु  आलोचक  श्री  तार पोरवाल  ने  भी  बजट  को  वास्तविकता  पर

 संतुलित  तथा  मुद्रास्फीति  को  रोकने  वाला  बताया  है  ।  सूखाग्रस्त  लोगों  की  सहायता  के  लिये

 13  करोड़  रुपये  के  अतिरिक्त  38  करोड़  रुपये  रखे  गये  हैं  राज  सहायता  को  जारी  रखने  के

 लिये  भी  180  करोड़  रपये  निर्धारित  किये  गये  हैं  ।  इसलिए  ae  कहना  गलत  है  कि  यह
 बजट  विपत्ति  का  घोषणापत्र  है  इस  सब  के  अतिरिक्त  अनुसूचित  जातियों  तथा  अनुसूचित
 ख़ादिम  जातियों  के  स्थिति  में  सुधार  के  लिये  भी  बजट  में  व्यवस्था  की  गई  है  ।

 मैं  अपने  माननीय  मित्र  श्री  मसानी  तथा  देवपुरा  से  इस  बात  में  सहमत  नहीं  हूं  कि  इस
 बेट े&  मुद्रास्फीति  को  रोकने  में  सहायता  नहीं  मिलेगी  ।  प्रसिद्ध  अर्थ-शास्त्रियों  का  मत  है  कि

 मुद्रास्फीति  का  मुख्य  कारण  घाटे  की  अर्थ-व्यवस्था  है  ।  उस  बजट  में  इसको  समाप्त  कर  दिया

 थ्या है  तथा  प्रौद्योगिक  उत्पादन  तथा  कुकी  उत्पादन  के  लिये  कुछ  प्रोत्साहन  भी  दिया  गया  है  ।

 बोधी  योजना  के  व्यय  की  सीमा  को  कम  करने  का  भी प्रस्ताव है  ।

 समाचार  पत्रों  में  ऐसे  बहुत  से  अग्रलेख  छपे  थे  जिनमें  यह  प्रतिक्रिया  व्यक्त की  गई  थी
 कि  मारी  कराधान  होगा  क्योंकि  मोरारजी  ने  वित्त  मंत्रालय  का  कार्यभार  सम्भाल  लिया

 परन्तु  ऐसा  नहीं  हुआ  है  ।  बहुत  कम  कर  लगाये  गये  हैं  ।
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 मुद्रास्फीति  को  रोकने  के  बारे  में  प्रो
 ०  —_ Tate  मे  कई  एक  सुभाव  दिये  a  जिनमें  एक

 सुभाव  यह  है  कि  मांग  को  कम  कर  सप्लाई को  बढ़ाया  जाना  चाहिएं  ।  दूसरा  ag
 दिया

 पया  है  कि  सरकार  से  फालतू  कर्मचारियों  की  छंटनी  की  जानी  |

 इसके  पब चात लोकसभा लोक  सभा  मध्यान्ह  भोजन  के  लिये  दो  बजे  | है  Go  तक  के  लिये  स्थित  हुईं
 ।

 The  Lok  Sabha  Then  Adjourned  for  Lunch  Till  Fourteen  of  the  Clock.

 लोक  समा  मध्यान्ह  भोजन  के  पश्चात  दो  बजे  Ao  उठ  पुनਂ  समवेत  हुई

 The  Lok  Sabha  Reassembled  After  Lunch  at  Fourteen  of  the  Clock

 J  उपाध्यक्ष  महोदय  पीठासीन  हुए
 Mr.  Deputy  Speaker  in  the  Chatr

 सामान्य  आय  व्यै यक  1967-68  सामान्य  चर्चा-जारी

 GENERAL  BUDGET  1967-68  GENERAL  DISCUSSION  (CONTD)

 भी  राने  :  तीसरा  सुभाव  यह  दिया  है  कि  अवांछनीय  व्यय  को  रोका  जाना  चाहिए

 तथा  घाटे  की  अर्थ-व्यवस्था  की  जानी  चाहिए  ।  यदि  माननीय  वित्त  मंत्री  के  भाषण  को

 सावधानी  से  पढ़ा  जाये  तो  मालूम  होगा  कि  इन  सभी  aural  को  कार्यान्वित  किया

 गया  है  ।  एक  अन्य  प्रसिद्ध  अर्थशास्त्री  श्री  शिवनाथ  ने  भी  घाटे  की  अरे-व्यवस्था  को  समाप्त

 करने  पर  जोर  दिया  है  ।

 इस  बजट  में  योजना  के  परित्याग  में  भी  वृद्धि  नहीं  की  गई  है
 ।

 रिज  बैंक
 द्वारा  राज्यों

 को  जमा  से  अधिक  रुपया  देना  भी  लगभग  समाप्त  कर  दिया  गया  है  ।  इस  बजट  से  औद्योगिक

 तथा  कृषि  उत्पादन  में  वृद्धि  होगी  ।  अतः  यह  बजट  मुद्रास्फीति  को  रोकने  वाला  है  ।

 उत्पादन  बढ़ाने  के  लिए  सरकार  को  और  अधिक  उपाय  सुभान  थी  पर

 दी  जाने  वाली  राज  सहायता  बन्द  नहीं  की  ज.नी  चाहिए  ।  इस  बारे  में
 वित्त  मन्त्री  को

 एक  बार

 फिर  विचार  करना  चाहिये  ।  डीजल  तथा  बिजली  पर  सुनाये  गये  उत्पादन  शुल्क  में  कमी

 की  जानी  चाहिए  ।  पाकिस्तान  तथा  चीन  की  ओर  से  हमारी  सीमाओं  को  बराबर  खतरा  बना

 हुआ  है  ।  इसलिए  प्रतिरक्षा  व्यय  में  कती  का  सुभव  व्यवहार्य  नहीं  है  ।  श्री  मसानी ने
 रक्षा  व्यय

 मे ंजो  50  कोड़  रुपये  की  कटौती  का  सुझाव  दिया है  ।
 उक्त  खतरे  के  देखते  हुए  बह

 बुद्धिमता  पूर्ण  नही ंहै  ।  परन्तु  जहां  कहीं  सम्भव  हो  सरकार  को  असैनिक  व्यय  में  कमी

 करनी  चाहिए  ।
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 थ्री  :  कुछ  सदस्यों  ने  ada  स्थिति के  वास्तविक  मूल्यांकन  के  लिए

 उप-प्रधान  मंत्री  तथा  वित्त  मंत्री  की  प्रद्यांसा  को  है  परन्तु  सभी  जानते  हैं  कि  खाद्य  स्थिति

 खराब  मुल्य  बढ़ते  जा  रहे  उद्योग  में  गतिरोध  है  तथा  बिदेशी  मुद्रा  का  संकट  विद्यमान

 वित्तमन्त्री
 ने

 अपने  भाषण
 में

 यही  कुछ  बताया  है
 ।

 परन्तु  इसमें  कोई  नई  बात  नहीं

 है
 ।

 वास्तव  में  प्रशन  यह  है  कि  क्या  उप-प्रधान  मंत्री  तथा  वित्त  मन्त्री  यह  जानने  में  सफल

 हो  गये  हैं  कि  इस  सब  का  कारण  है  |  किस  कारण  हमें  आज  इस  गम्भीर  स्थिति  का

 सामना  है  ।  यह  ठीक है  कि  मानसून के  न  होने  से  अथवा  सुखा  पड़ने  से  गत  दो  वर्षों  से  हमारी

 ज  व्यवस्था  गम्भीर  हो  गई  है  परन्तु  वास्तविकता  यह  है  कि  हमारी  अ्रथेव्यवस्था  में  गतिरोध

 we
 के  आक्रमण  से  पुर्व  अर्थात  1962  से  पुर्व  ही  आरम्भ  हो  मया  है  ।  तीसरी  पंचवर्षीय

 योजना
 के  दौरान  हमारी  राष्ट्रीय  आय  में  कोई  वृद्धि  नहीं  हुई  है  ।  कारखाने  बन्द  हो  रहे  हैं

 बेरोजगारी  बढ़ती  जा  रही  है  ।  लोगों  की  वास्तविक  आय  में  कमी  होती  जा  रही है  ।

 किसानों  पर  सूदखोरों  का  प्रभाव  बढ़ता  जा  रहा  है  ।  एकाधिकार  बढ़ता  जा  रहा  देश  में

 केवल  75  परिवारों  ने  समस्त  अर्थव्यवस्था  पर  मियंत्रस  कर  war  है  तथा  वे  राजनीति  में  भी

 हस्तक्षेप  कर  रहे  हैं  ।  कालाबाजार  तथा  चोर  बाजार  तथा  भ्रष्टाचार का  बाजार  गम  स्वदेशी

 शोषकों  के  अतिरिक्त  विदेशी  भी  यहां  आकर  साधारण  लोगों  का  शोषण  कर  रहे  हैं  ।  यह  एक

 अनोखी  प्रकार  का  समाजवाद  है  जिसका  श्र  य  कां प्रेस पार्टी को  ही  जाना  चाहिए

 हमारे  प्राथमिक  जीवन  के  बारे  में  तथ्य  यह  है  कि  हम  पूर्ण  रूप से  fatal  सहायता  पर

 निसार  है  ।  हम  प्रत्येक  वस्तु  अर्थात  खाद्य  तथा  उद्योगों  के  लिए  विदेशों  पर  fit है  ।

 हम  ऐसी  स्थिति  में  पहुंच  गये  हैं  जहां  हम  विदेशी  सहायता  के  बिना  काय  नहीं  कर  सकते

 इसी  कारण  हमें  रुपये  का  अवमूल्यन  भी  करना  पड़ा  क्योंकि  हमारे  ऊपर  विदेशों  का  प्रभाव

 था  ।  यह  प्रभाव  इसी  कारण  है  क्योंकि  हम  पूरी  तरह  उन  पर  ब्ाशचित  बताया  यह  गया

 था  कि  अवमूल्यन  से  हमें  विदेशी  मुद्दा  की  अधिक  प्राप्ति  होगी  ।  परन्तु  हुआ  इसके  विपरीत  है  ।

 वास्तव  में  विदेशी  मुद्रा  की  अय  में  पन्द्रह  प्रतिशत  की  कभी  हुई  अन्तिम  परिणाम  ag

 निकला  हैं  कि  पश्चिमी  शक्तियों  ने  स्थायी  विषय  विनिमय  हमारे  ऊपर  लाद  दिया  है  ।  हमें

 अपने  निर्यात  में  वृद्धि  करने  के  लिए  विदेशी  संयोग  पर  frat  war  पड़ता है  ।  हमारी

 स्थिति  इतनी  दयनीय  हो  गई  है  कि  बिना  विदेशी  सहायता  के  at  नहीं  बढ़  सकते ।

 योजना  मंत्री  ने  सभा  में  कहा  था  कि  तीन  वर्ष  के  अन्दर  अन्दर  हम  उवरंक  के  कारखाना

 में  लगने  वाली  सभी  मशीनरी  भारत  में  ही  बनाने  में  समर्थ  हो  जायेंगे  ।  परन्तु  वित्तमंत्री  ने

 wig  के  कारखाने  स्थापित  करने  के  लिये  विदेशी  फर्मो को  उदार  wal की  पे दश कथ्य

 की

 इस  विवरण  के  अनुसार  हम  उन्हें  जो  लाभांश  तथा  अन्य  शुल्क  हम  दे  रहे
 वे  प्रति  वर्ष  12  प्रतिशत  से  बढ़  कर  तृतीय  पंचवर्षीय  योजना  के  अन्त  में  22  प्रतिशत  हो

 गये  हैं  ।  1966-67  के  पहले  छः  मास  में  यह  बढ़कर  27  प्रतिशत हो
 गया  इसका  AF

 यह  है  कि  हमारे  विदेशी  निर्यातों  का  27  प्रतिशत  इन  क्षणों  पर  परिशोधन  तथा

 ब्याज  का  भुगतान  करने  के  लिए  बन्धक  रखा  जाना  विदेशी  विदेशी  सहायता  तथा

 विदेशी  सहयोग  बढ़ने  के  परिणामस्वरूप  ag  बढ़ता  ही  चला  जायेगा  ।
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 देश  में  पूजी  निर्माण  के  बड़े  साघन  अर्थात  कृषि  के  सुख  जाने  का  कारण  कृषकों  की

 मस्त है  ।  कृषक  कृषि  पर  घन  नहीं  लगा  सकता  |  पू  जी  प्राप्त  करने  का  एकमात्र साधन  पू  जी पतियों

 के  हित  में  जनता  का  शोषण  करके  घन  प्राप्त  करना  है  ।  कांग्रेंस  सरकार  को  1947  के  आरम्भ

 से  उद्देश्य wal  रहा  है  ।  दूसरी  सभी  नीतियां इस  प्रकार  है  कि  प्र  जीती घन  प्राप्त  करने  में

 हुए  ।  हमारे  एकाधिकारी  वर्ग  विश्व  में  सब  से  अधिक  शोषण  करते हैं  ।

 मूल्यों  में  लगातार  वृद्धि  हो  रही  है  परन्तु  सरकार  इस  प्रकार  की  परिस्थितियाँ  पदा
 कर

 रही  हैं  कि  जमाखोरी  को  बड़ावा  मिले  ।  फसल  के  मौसम  में  बैकों  द्वारा  ऋण  का  विस्तार  बढ़ता

 चला  जा  रहा  है  ।  रिजवी  बंक  उन  बैंकों  पर  उचित  नियंत्रण  नहीं  रखवा  रहा  है  ।

 एक  दिन  पहले  चित्त  मंत्री  ने  कहां  था  कि  राज्य  सरकारें  मंहगाई  भत्ता  बढ़ाना

 चाहती  हैं  तो  बढ़ायें  ।  इसके  लिए  मैं  जिम्मेवार  नहीं  हूँ  1”  परन्तु  केन्द्रीय  सरकार  मुल्यों में में  वृद्धि

 के  उत्तरदायित्व  से  कसे  बच  सकती  है  ।  राज्य  सरकारें  ऋण  रुपये  के  अवमूल्यन  तथा

 ऐसी  सभी  नीतियों  के  लिए  उत्तरदायी  नहीं  हैं  ।  इसके  विपरीत  केन्द्र  द्वारा  ऐसे  तरीके  अपनाये

 गये  हैं  जिनके  कारण  राज्य  सरकारों  द्वारा  खाद्यान्न  की  उपज  बढ़ाने  के  प्रयासों  में  रुकावट  पड़ी

 उधर  के  लिए  सहायता  न  देना  एक  ऐसा  ही  तरीका  है  ।

 स्थिति  का  सामना  करने  के  लिए  हमें  दृढ़  निश्चय  करना  चाहिये  कि  कुछ  थी  क्यों
 न

 हो

 हम  अपने  पैरों  पर  खड़े  होंगे  और  हर  प्रकार  की  कठिनाइयों  का  सामना  करेंगे  परन्तु  अपने

 गादर  तथा  प्रतिष्ठा  का  सौदा  नहीं  करेंगे  ।  इस  आधार  पर  हमें  यह  निश्चय  करना  चाहिये  कि

 आगामी  पांच  वर्षों  में  पी०  एल०  480  खाद्य  सहायता  समाप्त  कर  देंगे  ।  सरकार  को  धनी  लोगों

 से  विक्रय योग्य  फालतू  खाद्यान्न  aga  कर  लेना  चाहिये  और  उसका  उचित  रूप  में  वितरण  किया

 खाना  चाहिये  ।  इसी  विदेशी  सहायता  भी  तुरन्त  समाप्त  कर  देनी  चाहिये  ।  हमें यह  एक
 तरफ  घोषणा  कर  देनी  चाहिये  कि  हम  आगामी  दस  वर्षों  तक  परिशोधन  और  ब्याज  की  राशि

 का  भुगतान  नहीं  करेंगे  क्योंकि  देश  कठिन  परिस्थितियों  में  जा  रहा  है  ।  विश्व  के  बहुत  से  देशों

 ने  ऐसा  किया  है  ।  विदेशी  उपक्रमों  से  लाभांश  भेजने  पर  मी  हमें  विलम्ब काल  की  घोषणा कर

 सकते हैं  ।  10  नप  की  अवधि  के  लिए  पु  जी  की  वापसी  पर  भी  विलम्बक:ल  लगाया  जाना

 चाहियें  ।  सभी  उपायों  से  हमें  400  करोड़  रुपये  को  विदेशी  मुद्दा  प्राप्त  हो  सकती  है  ।

 सब  से  पहले  हमें  देश  में  एका धि कारियों  की  शक्ति  समाप्त  करने  के  लिए  कार्यवाही  करनी

 चाहिये  |  भ्रष्टाचार  तभी  पर्याप्त  हो  सकता  है  ।  इसी  प्रकार  बैंकों  के  राष्ट्रीयकरण  से  भी  मुल्य

 gta  नहीं  रुक  सकेगी  क्योंकि  पिछले
 15-20  वर्षों

 में
 3,000

 से
 4,000  करोड़  तक  का

 काला
 घन  सरकार  द्वारा  परिचालित  कराया  गया  है  ।  जब॑  तके  यह  घन  परिचालन  से  वापिस  नहीं

 लिया  जाता  तब  तक  किसी  भी  वित्तीय  उपाय  यहां  तक  कि  बैंकों  के  राष्ट्रीयकरण  से  भी  वांछित

 परिणाम  प्राप्त  नहीं  होंगे  ।  इस  प्रकार  का  विमुद्रीकरण  है  ।  इसी  प्रकार  हमे

 ऐसे  उपाय  करने  चाहियें  जिन  से  के  वस्तुद्यों के स्टाक के  स्टाक  तथा  शेयरों  में  सट्  बाजी

 wae  हो  ।  यह  सारा  घन  अनुत्पादक  उद्देश्यों  के  लिए  लगाया  जाता  है  ।

 माननीय चित्त  मंत्री  ने  कहा  है  कि  प्रतिरक्षा  पर  व्यय  में  अधिक  कमी  करना  सम्भव  नहीं

 है
 ।  उन्होंने कहा  है  कि  हम  पाकिस्तान

 तथा  चीन  के  साथ
 अपने  सम्बन्ध  सुधरने  तथा  तनाव

 करने  के  सभी  सम्भव  प्रयत्न  करने  के  लिए  तैयार  हैं  ag  बहुत  प्रसन्नता  की  बात  है  ।
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 यदि  काम  करने  की  इच्छा  हो  बहुत  से  काम  किये  जा  सकते  हैं  ।  परन्तु  हमारे  मंत्री  कुछ

 काम  नहीं  करना  चाहते  क्योंकि  देश  के  पु  जीपति  उनके  अपने  लोग  है  ।  इसलिए  देय  के  लोग

 एक  दिन  उठेंगे  और  एसे  सभी  लोगों  के  विरुद्ध  कार्यवाही  करेंगे  ।

 at  Go  वेंकटायुन्बया  :  श्री  राममूर्ति ने  कहा है  कि  कांग्रेस  आज
 कानपुर

 के  उन्हीं  करोड़पतियों  के  साथ  घुल  मिल  रही  है  जिनके  aly  बनाये  गये  कपड़े  का  सेन  करने
 से

 पंडित  मोतीलाल  नेहरू  ने  इनकार  कर  दिया  परन्तु मैं  उन्हें यह  याद  दिलाना  चाहता

 हूँ कि  1942  में  जबकि  सारा  देवा  स्वतन्त्रता के  लिए  युद्ध  लड़  रहा  था  तब  श्री  राममूर्ति यह

 इधर  कि  यह  युद्ध  जनता  का  युद्ध  अग्र  जों  का  सेन  कर  रहे थे

 श्री  बलराज  मधोक  पीठासीन  हुए

 i  Shri  Balraj  Madhok  ड  the  Chair

 उन्होंने वित्त  मंत्री  के  उस  वक्तव्य का  उल्लेख  किया  जिसमें  कहा  गया  है  कि  अपने

 विरोधी  पड़ौसी  देशों  के  साथ  हमें  बातचीत  करनी  चाहिये  ।  मैं  उन्हें  साम्यवादी  दल  के

 सचिव  का  वह  वक्तव्य  याद  कराता  हूं  जिसमें  उन्होंने  कहा  है  कि  अवसाद चिन  तथा  अन्य  क्षेत्र

 चीन  को  दे  देने  चाहियें  ।  दूसरों  को  उपदेश  देने  से  हमारे  साम्यवादी  मित्रों  को  राष्ट्रवादी

 तथा  देश-भक्ति के  तरीके  अपनाने  चाहियें  ।  भारत के  साम्यवादी दल  के  से  देश  की  क्रमबद्ध

 प्रगति  में  बाधा  उत्पन्न  हो  गई  है  ।

 मेरा  वित्त  मंत्री  से  सुभाव  है  कि  उन्हें  पी०  एल०  480  सम्बन्धी श्री  राममूर्ति  के  विचार

 मानकर  खाद्यान्न  का  आयात  बन्द  कर  देना  चाहिये  और  खाद्य  स्थिति  में  आत्म  frau  लानी

 चाहिये ।  परन्तु  इसके  साथ  ही  मायावती  खाद्यान्न  पर  मिलने  वाली  सहायता
 भी  बन्द कर  दी

 जानी  चाहिये  ।

 यद्यपि  श्री  मोरारजी देसाई  ने  इस  आयव्ययक को  क्रान्तिकारी  wa  नहीं  दिया  तथापि

 यह  कहना  गलत  हैं  कि  यह  आयव्ययक  पहले  की  भांति  है  ।  देश  की  वर्तमान  परिस्थितियों को

 ध्यान  में  रखते  हुए  यह  एक  वास्त वादी  आयव्ययक  हैं  ।

 देश  में  खाद्य  उत्पादन  को  बढ़ावा  देने  के  वित्त  मंत्री  ने  कुछ  प्रयत्न  किये  हैं
 ।  उन्होंने

 आयव्ययक  में  राज्यों  का  आवंटन  कोटा  बढा  दिया  हैं  ।  परन्तु  इससे  उन्हें  अपनी  योजनायें

 कवित  करने  में  कोई  सहायता  नहीं  मिलेगी  ।  अधिक  साधन  जुटाने  में  राज्य  सरकारों की  सुविधा

 के  लिए  उन्हें  कुछ  वास्तविक  कार्यवाही  करनी  चाहिये  तथा  केन्द्रीय  सरकार  पर  अधिक  मिश्रित

 नवदीं  रहना  चाहिये  ।

 माननीय  fra  मंत्री  ने  मुद्रास्फीति  की  भावना  को  समाप्त  मुद्रास्फीति  के  बिना ही

 कैन्दीय  सरकार  के  व्यय  को  जुटाये  गये  संसाधनों  के  अनुसार
 कड़ाई के  साथ  सीमित  करने  और

 पह  सुनिश्चित  करने  कीं  आवश्यकता  कि  गैर  सरकारी  क्षेत्र  के  उद्योगों  को  सीमित

 करन ेके  कारण  उत्पादन  बढाने  से  न  रोका  अधिक  महत्व  देकर  यथार्थवादी  दृष्टिकोण

 अपनाया है  ।  हमारी  आधिक  स्थिति को  पुनर्जीवित  करने  के  लिए  उन्होंने  कुछ  आवषयक पग पग

 gt
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 कृषि  उपज  पर  माननीय  faa  मंत्री ने  बहुत  बल  दिया  है  ।  इस  बात  कि

 हम  लगभग  2  करोड़  एकड़  भूमि  की  सिचाई  क्षमता  पैदा  करने  में  सफल  हुए  हम  बड़ी  और

 छोटी  सिंचाई  परियोजनाओं का  केवल  80  प्रतिशत ही  उपयोग  में  ला  सके  हमने  छोटी

 सिचाई  परियोजनाओं  के  मामले  में  अधिक  प्रगति  नहीं  की  है  ।  वित्त  मंत्री  इस  मामले  में  विशेष

 उठा  सकते  हैं  ।  उन्होंने  भूमि  बन्धक  बैंकों  के  लिए  5  करोड़  रुपये  की  व्यवस्था  को  है  परन्तु

 उन्होंने  सहकारिता के  क्षेत्र  का  seta  नहीं  किया  है  ।  मालूम  नहीं  इसका  क्या  कारण  है  ।

 सहकारिता  क्षत्र  हमारे  सुस्थापित  क्षेत्रों  में  से  है  ।  केवल  उसी  क्षेत्र  द्वारा  लाखों  किसानों के
 पास  पहुंचा  जा  सकता  है  और  उन्हें  कृषि  के  लिए  आवश्यक  वस्तुए  उपलब्ध  कराई  सकती

 हैं  ।

 एक  ओर  बात  जिस  पर  मंत्री  महोदय ने  बल  नहीं  दिया  देश  में  कृषि  मशीनरी का
 उपलब्ध  न  होना  है  ।  उन्हें  यह  भी  देखना  चाहिये  कि  कृषकों को  कृषि  के  लिए  आवश्यक  सामान

 उपलब्ध  कराये  जायें  ताकि  वे  अपना  चालू  रख  सकें  ।  केन्द्रीय  सरकार  को  पौधा  संरक्षण

 उपायों  के  लिए  राज्य  सरकारों  को  शत  प्रतिशत  सहायता  देनी  अखिल  भारतीय

 कांगेस  समिति  ने  कृषकों  के  लिए  फसल  का  बीमा  करने  के  सम्बन्ध  में  संकल्प  कई  बार  पारित

 किया  है  ।  इस  सम्बन्ध  में  एक  या  दो  राज्यों  ने  कार्य  आरम्भ  कर  दिया  हैं  ।  इसे  निष्ठापूर्वक

 क्रियान्वित  कर  देना  ताकि  इसका  लाम  कृषकों  को  हो  सक े।

 उपाध्यक्ष  महोदय  पीठासीन  हुएं

 |  Mr.  Deputy  Speaker  é#  the  Chatr

 माननीय  वित्त
 मन्त्री

 ने  केवल  उन्हीं  वस्तुओं पर  कर  लगाये हैं  या वृद्धि को  है  जिन

 मूल्यों  में  वृद्धि  न  होने  पाये  ।  चाय  तथा  काफी  पर  कर  से  जनसाधारण  पर  कुछ  बोल  पड़ेगा  |

 माननीय  मन्त्री  को  चाहिये  था  कि  कुछ  ऐसे  उपाय  gare  जिनसे  काफी  शादी  के  उत्पादन  को

 प्रोत्साहन  मिलता  ।  हमें  देश  की  आन्तरिक  खपत  पर  भी  कुछ  नियन्त्रण  लगाना  चाहिये  ।

 जूतों  पर  कर  लगाना  उचित  नहीं  है  ।  क्योंकि इससे  आम  लोगों  के  लिये  मुश्किल हो

 जायेगी  ।  Sh  बताया  गया  है  कि  यह  कर  बड़े  बड़े  कारखानों  पर  लगाया  परन्तु  हमारे

 देश  में  कठिनता यह  है  कि  एक  वस्तु  के  मुल्य  बढ़ने  से  अन्य  वस्तुओं  के  ead
 भी

 बढ़  जाते हैं
 और  जनता  कुछ  नहीं  कर  सकती  ।  पैट्रोल  तथा  हाई  स्पीड  डीजल  पर  कर  से  देश  के  किसानों

 को  अधिक  मुल्य  देने  पड़े  गे  ।  सरकार  को  किसानों  के  हितों  का  ध्यान  रखना  चाहिए  ॥

 यदि  ag  बजट  मुद्रा  रीति  पर  रोक  लगाने  में  सफल  होता  है  तो  यह  एक  आदश  बजट  होगा

 हमें  भाषा  है  कि  चली  मोरारजी  का  बजट  जनसाधारण में  उत्साह  उत्पन्न  करेगा  ।  अगले  साल

 एक  भौर  भी  अच्छा  बजट  लाया  जायेगा  +

 हमारे देश  के  आर्थिक  विकास  के  कार्य  में  विभिन्न  क्षेत्रों  में  विषमता  आ  गई  है  ।

 एक  लोगों  के  हाथों  में  एकाधिकार  हो  गया  है  ।  इस  प्रवृत्ति  पर  रोक  लगनी  चाहिये  ।  देश  के

 सभी  तथा  राज्यों  के  विकास  तथा  प्रगति  पर  एक  समान  ध्यान  देने  की  आवश्यकता  है  ।

 आसान  प्रदेश  अन्य  राज्यों  को  अनाज  सप्लाई करता  है  परन्तु फ़िर  भी  उस  राज्य  का

 कोई  आभार  नहीं  मानता  है  ।  आसान  के  प्रति  केन्द्रीय  सरकार  का  रवैया  बहुत  खेद  जनक  रहा
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 ।  यहां की  सरकार से  अपेक्षित  सहायता  नहीं  मिली है  ।  नागा जु  सागर  परियोजना  के

 मामले  में ग्रान्घ्र  प्रदेश  से  बहुत  भेद-भाव  बरता  गया  है  ।  आन्ध्र  प्रदेश  को  परियोजना  के  पूरे

 होने से  पहले  ही  ऋण पर  ब्याज की  वसूली  आरम्भ  कर दी  गई  है  ।  यदि  आन्ध्र  प्रदेश

 अपेक्षित  सहायता  fra  जाये  तो  प्रतिवर्ष  16  लाख  टन  चावल  इस  राज्य  में  उत्पन्न  हो  सकता

 है  ।  इस  परियोजना पर  1955  में  काम  आरम्भ  किया  गया  था  ।  परन्तु  बाँध के  बन  जाने के

 ब.द  भी  नहरों आदि  के  निर्माण का  काम  अभी  पुरा  नहीं  हुआ  है  ।  आसान  प्रदेश  ने  दो  वर्षो  में

 इस  काम  के  लिये  30  करोड़  रुपये  की  मांग की  है  ।  यह  माँग  पूरी  होनी  चाहिये  ।  आन्द्र

 प्रदेश  ही  एक  ऐसा  राज्य  है  जो  अपने  कुल  खर्चे  का  14  प्रतिशत  व्यय  सिवाय  काय  पर  कर

 है  जबकि  अन्य  राज्य  अधिकाधिक  7  प्रतिशत  इस  काय  पर  व्यय  करते  हैं  ।  आसान  प्रदेश

 को  बिजली  की  कमी  को  पूरी  करने  के  लिए  केन्द्रीय  सरकार  को  सहायता  करनी  चाहिये  ।

 राज्य  इस  बारे  में  बड़ी  प्रगति  स्थिति  में  है  ।  वहाँ  पर  दो  बड़ी  बड़ी  विद्युत  थपोजनाएं  हैं  ।

 मेरा  सुभाव  है  एक  राज्य  को  दूसरे  राज्य  की  सहायता  करनी  दिये  ।

 श्री  नम्बियार  केरल  राज्य  की  स्थिति  भी  अधिक  अच्छी  नहीं  है  ।

 बिहार  तथा  उत्तर  प्रदेश  में
 अकाल

 फला
 हुआ

 है  ।  सहायता  कार्य  अधिक  तेज  करने की
 आवश्यकता है  |

 श्री  पे  बेफटासुब्बया  :  सभी  अकाल  ग्रस्त  क्षेत्रों  की  सहायता  में  तेजी  aril  चाहिये  |

 are  प्रदेश  में
 भी  कुछ  ऐसे  क्षेत्र हैं  ।  केन्द्रीय  सरकार  को  इसमें  सहायता  देनी  चाहिये  ।

 तुंगभद्रा  एक  ऐसी  परियोजना  है  जिससे  मंसूर  तथा  आन्ध्र  प्रदेश  सभी  राज्यों  को  लाभ

 होगा  ।  इससे  न  केवल  पानी  मिलेगा  बल्कि  अकाल  की  स्थिति  कभी  भी  खड़ी  नहीं  होगी  ।

 gal  की  राष्ट्रीयकरण  के  बारे  में  काँग्रेस  पार्टी  ने  एक  संकल्प  पारित  किया है  ।  जमींदारी

 war के  जीवन  बीमा  के  राष्ट्रीयकरण  का  शय  काँग्रेस  पार्टी को  ही  है  ।  मं  देश  में

 समाजवाद  स्थापित  करना  चाहते  हैं  |  अब  सरकार  को  बैंकों  के
 राष्ट्रीयकरण

 का  निरंक  भी

 करना  चाहिये  |

 भूतपूर्व  राजाओं  की  निजी  थैलियों  के  बारे में  मैं  कहना  चाहता हूँ  कि  बड़े  बड़े

 महाराजाओं  को  अपनी  थैलियों  में  स्वेच्छा  से  कटौती  कर  देनी  चाहिये  ।  हाँ  छोटे  राजाओं  को

 निजी  थैली  का  धन  मिलता  रहना  चाहिये  ।  मैं  इस  awe  का  समधन  करता  हूँ  ।  हमें  कोशिश

 करनी  चाहिये  जनसाधारण  की  मुश्किलें  और  न  बढ़ें  ।  मुझे  आशा  है,कि  मूल्यों  की  बढ़ने

 की  प्रवृत्ति  को  रोका  जायेगा  और  मुद्रा  स्फीति  भी  रुकेगी  ।  खेद  की  बात  है  कि  हमरे  देश  में

 इस  समय  बड़ी  संख्या  में  जाली  मुद्रा  चल  रही  हैं  ।  इस  पर  रोक  लगनी  चाहिये  क्योंकि  इसका

 हमारी  अर्थव्यवस्था  पर  बहुत  खराब  प्रभाव  पड़ता  है  ।

 elt  श्री  श्र०
 डांगे  (  बम्बई  मध्य  दक्षिण  )  इस  बजट  से  जूतों  तथा

 far  et  पर  उत्पादन  शुल्क  बढ़ाया  जा  रहा  है  ।  शक़्तिचालित  करघों  को  सप्लाई  होने  वाले  सुत

 पर  कर  में  मी  वृद्धि  की  जा  रही  है  ।  इससे  जनसाधारण  पर  रोक  और  बढ़  जायेगा  ।  मैं  ऐसे

 बजट  की  प्रियंका  नहीं  कर  सकता  ।  सरकार  के  हाथ  में  सत्ता है  और  जैसा  az  चाहे  बजट

 बना  सकती  है  ।
 सरकार  के  करों  में  वृद्धि  करके  बजट  को  सन्तुलित  नहीं  बनाना  चाहिए  ।
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 यह  बड़ी  विचित्र  बात है  कि  सरकार  पटले  at  करों  में  वृद्धि  कर  देती  और  फिर  कहती

 है  कि  नृत्यों  में  वृद्धि  नहीं  होने  दी  जायेगी  ।  रेलवे  मन्त्री  ने  जैसे  किया  है  कि  पहले  तो  किरायों

 में  7  प्रतिशत  की  वृद्धि  की  घोषणा  कर  दी  और  बाद  में  इस  वृद्धि  को  घटाकर  5  प्रतिशत  कर

 दिया  ।  नया  वित्त  मन्त्री  भी  ऐसा ही  करेंगे  ?  हमारे  देश  में  कीमतों के  बढ़ने  के  क्या  कारण

 इसका  उत्पादन  लागत से  कोई  सम्बन्ध नहीं  है  या  इसका  मंहगाई  भत्ते  से  कोई  संबंध

 नहीं है  ।  यह  कट्टा  जाता  है  कि  हमारे  देश  में  इस्पात  का  मुल्य  बहुत  अधिक  है  ।  परन्तु  हमें
 देखना  चाहिये  कि  हमारे  देश  में  मजूरी  अन्य  देशों  से  बहुत  कम  है  ।  इससे  यह  पता  चलता  है

 कि  मुल्यों  में  वृद्धि  .  मजूरी  अधिक  होने  अथवा  मंहगाई  भत्ता  अधिक  होने  के  कारण  नहीं  है  ।

 वास्तव  में  मुल्यों  में  वृद्धि  बड़े  बड़े  उद्योगपतियों  के  हाथ  में  एकाधिकार  के  क/रण है  ।  जब  तक

 एकाधिकार  समाप्त  नहीं  किये  जाते  मुल्यों  में  कमी  नहीं  होगीं  ।  हजारी  रिपो  से  इस  बात  की

 पुष्टि  हो  गई  है  ।  कृषि  उत्पादन  की  केवल  बात  करने  से  काम  नहीं  चलेगा  ।  जब  कृषि  में  अधिक

 उत्पादन  हुआ  तब  भी  मुल्य  बढ़े  ही  थे  क्योंकि  कृषि  के  उत्पादन  पर  बड़े  भूमिका
 तथा  अमीर  किसानों  का  नियन्त्रण  है  ।  दूसरे  बैंकों  द्वारा  धन  देने  का  भी  इस  पर  प्रभाव  पड़

 रहा  है  ।  बैक  व्यापार  तथा  न्  के  नाम  धन  पाएगी  देत ेहैं  और  अन्त  में  वह  धन  पट्टेदारों  के

 पास  चला  जाया  है  जो  अन्न  के  भण्डार  जमा  कर  लेते  हैं  और  उस  समय  बाजार में  वह  अनन
 पटकते  हैं  जब  उसका  मुख्य  अधिक  होता  है  ।  इसलिए  यदि  आप  कृषि  क्षेत्र  में  उत्पाद०  बढ़ा

 भी  दें
 तो  भी

 मुल्यों  के
 कम

 करने  में  आप  सफल  नहीं  हो  सकते  ।  इसलिए जब  तक  आप  बैंकों

 का  राष्ट्रय कर रण  नहीं  करेंगे  आप  मुल्यों  को  नीचे  नटों  ला  सकेंगे  ।

 faa  मन्त्री  तथा  उनके  मित्र  यह  सोचेंगे  कि  मैं  बैंकों  के  राष्ट्रीयकरण  के  पीछे  पड़ा  हुआ

 ऐसी  बात  नहीं  है  ।  आप  मुकरे  मुल्यों  को  कम  करने  का  कोई  और  तरीका  बता  दें  ?  आप

 गत  15  वर्षों  से  अर्थात  जब  से  1951-52  में  आरम्भ  की  ६ब से  यह  प्रयत्न  कर

 रहे  हैं  परन्तु  असफल  हो  गये  हैं  ।  फिर  आप  अपनी  असफलता  मानते  क्यों  नहीं  हो  ?  इसलिए

 कांग्रस  नेतागण  एकाधिपत्य ों  को  सुरक्षित  किये  हुए  हैं  ।  वह  कांग्रेसी  भी  जो  मुल्यों  क़ो  कम

 चाहते  हैं  इस  क्य  में  तब  तक  सफल  नहीं  होंगे  जब  तक  बैकਂ  निजी  क्षेत्र  में  रहेंगे  ।

 मेरा  दूसरा  प्रदान  यह  है  कि  बजट  में  मुल्यों के  कम  करने  का  कोई  ठोस  सुभाव  नहीं

 आया  है  ।  उनका  कहना है  कि  मुद्रास्फीति  को  भावना  न  ही  वहू  समाप्त  करना  चाहते  हैं  ।

 उत्पादन  शुल्क  के  कारण  मुल्यों  के  बढ़ने  से  वह  मुद्रास्फीति  को  भावना  को  कसे  समाप्त

 यह  मेरी  से  बाहर  है  ।

 इसलिए  वित्त  मन्त्री  ने  जो  यह  कहा  कि  ag  इस  समस्या  का  निवारण  बह  वास्तव

 में  इसका  निवारण  नहीं  कर  सकेंगे  और  मुल्य  और  अधिक  बढ़  जायेंगे  फिर  मंहगाई  भत्ता

 बढ़ाने  की  मांग  होगी  और  सरकार  उसे  मानेगी  नहीं  और  फिर  और  संघ  होगा  ।

 यह  vert  कि  यह  संतुलित  बजट  है  एक  श्रम  है  क्योंकि  एक  उपभोक्ता  के  रूप  में  मैंने

 115  करोड़  रुपया  अपनी  जेब  से  खोये  हैं  ।  आप  उसे  दूसरी  ओर  रख  देते  हैं  और  कहते हैं
 कि

 यह  संतुलित  बजट  है  ।  इसलिए  यह  संतुलन  एक  भ्रम  है  और  इसका  प्रभाव  जन  साधारण  पर

 पड़  रहा  है  |
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 वह  एका घि पतियों के  प्रति  एक  सेवा  कर  रहे  हैं  ।  कर  मुक्ति की  अवधि  वर्ष  से  बढ़ा

 कर £  at  कर  दो  है  ।  इसका  प्रभाव  भी  साधारण  व्यक्तियों  पर  पड़  रहा  है  ।

 फिर  ag  कहते  हैं  कि  वर्तमान  बजट  से  मुद्रास्फीति  कम  होगी  ।  परन्तु  मुरारजी  देसाई

 ने  स्पष्ट  रूप  से  कहां  है  कि  मुद्रास्फीति  की  स्थिति  समात  हो  जायेगी  ।  इसका  अर्य  यह  हुआ  कि

 मुद्रास्फीति  की  स्थिति  केवल  समाप्त  मुद्रास्फीति  स्वयं  को  समाप्त  नहीं  किया  जायगा  ।

 श्री  शिनोर  जो  कि  एक  माने  हुए  अर्थशास्त्री  हैं  ने  31  मई  को  कहा  है  कि  बजट  से  मुद्रास्फीति

 बढ़ेगी ।  वह  तो  साम्यवादी  नहीं  है  न  ही  वह  अमरीका  विरोधी हैं  ।  उनका  कहना है  कि

 अमरीकी  पी०  एल०  480  के  धन  से  उतनी  ही  मुद्रास्फीति  होगी  जितनी  दूसरे  प्रकार  से  उत्पन्न

 किये  घन  से  होती है  ।  1964-65  में  अमरीकी  दूतावास  द्वारा  80  करोड़  रुपया  egg  किया

 गया  ।  उन्होंने  कहा  है  कि  qt  एल०  480  का  पूरा  का ्य व्यवहार  छापना  चाहिए  ।

 बह  उत्पादन  बढ़ाना  चाहते  हैं  ।  मैं  उनसे  सहमत  हूँ  कि  देश  में  मन्दा  नहीं  कुछ

 उत्पादन  में  कमी  होगई  है  ।  इसका  कारण  यह  है  कि  एकाधिपति यों  ने  उत्पादन  के  स्रोतों  पर

 काबू  किया  हुआ  है  तथा  माँग  को  कम  कर  दिया  है  ।  जब  तक  eat  को  नीचे  नहीं  क्यया
 उत्पादन  बढ़  नहीं  सकता  ।  अभी  कोयला  खान  मालिकों  के  प्रधान  ने  कड़ा  कि  वहां  पुरी  क्षमता

 का  नहीं  हो  रहा  है  ।  वह  कहते  हैं  कि  पुरा  उपयोग  होना  चाहिए  ।  मैं  उससे  सहमत  हूँ  ।

 अवमूल्यन  के  बाद  आत्म  निभंरता  का  नारा  लगाया  गया  परन्तु  बाद  में  इसे  छोड  दिया

 गया  ।  हमारे  यहाँ  मशीनों  के  पुर्जे  तथा  मैगजीन ी  बनाने  की  क्षमता  है  परन्तु हम  विश्व  बैंक  के

 आदेशों  के  उसका  उपयोग  नहीं  कए  सकते  और  वह  बेकार  पड़ी  रहती है  ।  इसे  प्रकार

 यहां  रेलवे  की  क्षमता  का  पुरा  उपयोग  नहीं  हो  रहा  परन्तु  हम  खेलने  के  लिए  कनाडा  तथा

 अमरीका  में  मांग  भेज  रहे  हैं  ।  इंजीनियरिंग  उद्योग  में  छटनी  हो  रही  है  ।  जिन  वस्तुओं  का

 उत्पादन  यहां  हो  सकता है  उनका  आयात  बन्द  कर  देना  चाहिए  ।  क्योंकि  ऐसा  न  करना ही

 उत्पादन के  रास्ते  में  बड़ी  रुकावट है  ।  काँग्रेस के  नेताओं को  भी  इस  बात  का  पता  फिर

 वह  इसके  बारे  में  कार्यवाही  क्यों  नहीं  करते  ?  क्यों कि  आपकी  नीति  ही  ऐसी  है  ।  आप  विदेशी

 सहायता  के  बिना  कार्य  नहीं  कर  सकते  ।  मैं  विदेशी  सहायता  के  विरुद्ध
 नही  हूँ

 ।  मेरा  कहना  है
 कि  आए  उन  मामलों  में  विदेशी  जानकारी  प्रात  करते  हैं  जहाँ  हमारी  अपनी  जानकारी  काम  में

 आ  सकती  है  तथा  जहाँ  कि  हमारे  वैज्ञानिक  और  तक  fart  अपने  आविष्कार  कर  सकते  हैं  ।

 हम  गत
 दो  तीन  योजनाओं  में  लगभग  15,000  करोड़  रुपये  की  राशि  लगा  चुके  हैं  परन्तु

 बहुंत  से  कारखाने  बिना  उपयोग  के  पड़े  हुए
 हैं  उनका  पुरा  उपयोग  नहीं  हो  रहा  है  और  कुछ

 में  तो  तोड़  फोड़  की  कार्यवाहियां  भी  हो  रही  हैं  ।  रांची  के  इस्पात  कारखाने  में  भी  तोड़  फोड़

 हुई  क्या  योजना  आयोग  में  इन  बातों  की  कोई  जाँच  हो  रही  है
 ।

 किसी  ने  कहा  कि  स्टालिन  ने  योजना  बनाने  वालों  को  गोली  मार  दी  थी  ।  परन्तु  हमारे
 देश  में  यहीं  योजना  आयोग  में  कोई  असफल  हो  जाये  तो  उसे  मन्त्री  fear  जाता  है  और

 यदि  मन्त्री  के  कार्य  में  असफल  हो  जाने  तो  उसे  राज्यपाल  बना  दिया  जाता  है  और  वहाँ  भी

 बसफल हो  तो  उसे  राजदूत बना  कर  arse  भेज  दिया  जाता है
 ।  इस  प्रकार  पीछा  छुड़ाने का

 प्राप्त किया  जाता  है
 ।  परन्तु  वे  फिर  यहाँ  वापिस  आ  जाते हैं

 ।  इसलिए  मैं  यह  तो  नहीं  कहता
 कि  स्टालिन  के  तरीके  को  अपनाओ  था  न  अपनाओ  परन्तु  असफलता  को  इस  प्रकार  पारितोषिक

 तो
 मत

 दो  ।  और  इसके  बाद  कारखानों  की  जाँच  पड़ताल  करो  |
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 सार्वजनिक  क्षेत्र  में  बहुत  से  कारखाने  तथा  प्रबन्धक  अच्छे  हैं  और  मैं  समझता हूँ  कि  वह

 निजी  क्षेत्र  पर  काबू  पा  जायगा  ।  वहाँ  भ्रष्टाचार  भी  है  परन्तु  क्या  निजी  क्षेत्र  में  भ्रष्टाचार  नहीं

 है  ।  वहाँ  तेजा  है  तथा  मुन्द्रा  है  और  कपड़े  के  मिल  है  ।  इसलिए  यह  कहना  उचित  सहीं  कि

 भ्रष्टाचार  केवल  सरकारी  क्षेत्र  में  ही  हैं  ।  यह  निजी  क्षेत्र  में  भी  हैं  ।  सार्वजनिक  क्षेत्र में  प्रबन्धक

 गुणों  तथा  तकनी की  ज्ञान  के  आधार पर  नियुक्त करना  चाहिए  |  क्हाँ  के  प्रबन्धकों  को  उनके

 बेतनों  के  अतिरिक्त  उत्पादन  की  किस्म  पर  कमीशन  मिलना  चाहिए  ।  यदि  आप  ऐसा  कर  दें  तो

 प्रबन्धकों  के  रवैये  में  परिवर्तन  आ  जायेगा  सार्वजनिक  क्षेत्र  में  सुधार  आ  जावेगा  ।  इससे

 चोरी  समाप्त  होगी  और  कार्यकुशलता  बढ़ेगी  |

 उत्पादन  शुल्क  का  अधिक  लागू  करना  गलत  है  तथा  इससे  व्यय  अधिक

 हो  जावेगा  ।  एकाधिपत्यों  की  आलोचना  न  करने  की  पद्धति  गलत  है  ।  यदि  आप  बैंकों  को

 निजी  लोगों  के  हाथ  में  रहने  देंगे  तो  अप  देश  की  समस्या  नहीं  सुलभा  सकेंगे  |

 अध्यक्ष  महोदय  पीठासीन  हुए

 ।  Mr,  Speaker  tn  दह [  Chair

 सरकार  विदेशी  मुद्रा  के  चोरों  के  प्रति  नम्र  क्यों है
 ?  बड  हैजिसे  ने  विदेशी  मुद्रा  की

 चोरी  की  तथा  उन  पर  1.55  ८  रोड़  रुपये  का  जुर्माना  किया  गया  ।  राजस्व  बोर्ड  ने  इसे  घटाकर

 48  लाख  रुपया  कर  दिया भौर  इस  प्रकार  उन्हें  1  करा  रुपया  ले  जाने  की  अनुमति  दे  दी
 ।

 यह

 मेरी  समय  से  बाहर  हैं  ।  बंड  eas  का  सम्बन्ध  बिरला  औद्योगिक  साम्राज्य  से  हे

 तथा  वे  अब  यूरोपीय  नहीं  रहे  हैं  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  अत्र  प्रधान  मन्नी  महोदय  का  वक्तव्य  होगा  ।  आप  अपना  भू्रण

 बाद  में  जारी  रख  सकते  हैं  ।

 ह

 पश्चिम  एशिया  की  स्थिति  के  ्  में  वक्तव्य

 STATEMENT  RE  :  DEVELOPMENT  IN  WEST  ASIA

 प्रघानमंत्री  तथा  दाक्ति  मंत्री  इन्दिरा  लगभग  gare  हुए  मेरे

 सहयोगी  वैदेशिक-कार्य  मंत्री  ने  सदन  में  वक्तव्य  दिया  भर  पश्चिमी  एशिया  की  भयंकर

 स्थिति  के  art  में  सरकार  का  मत  व्यक्त  किया  ।

 उसके  बाद  से  सुरक्षा  परिषद्‌  तथा  उससे  बहर  हमारा  प्रयत्न  वहां  तनाव  को  कम

 करने  तथा  ara  बनाये  रखने  में  रहा  है  ।  हमारे  प्रतिनिधि  के  प्रयत्नों  की  अच्छी  प्रतिक्रिया

 हुई  और  aa  आदा  हुई  कि  सुरक्षा  परिषद्‌  की  अगली  बैठक  में  इस  मामले  में  काफी  प्रगति

 हो  जावेगी  ।

 अभी  उक्त  प्रयत्न  जारी  थे  कि  कल  इसराइल  तथा  संयुक्त  अरब  गण  राज्य  भर  अन्य

 अरब  देशों  के  बीच  day के  समाचार  प्राप्त  हुए  ।
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 1967  परिचय  एशिया

 की
 स्थिति  के  बारे  में  वक्तव्य

 संयुक्त  राष्ट्र संघ  के  महासचिव  ने  सुरक्षा  परिषद्‌  की  आपात  कालीन  बैठक  में  सारा  ब्यौरा

 दिया  और  यह  भी  बताया  कि  इसराइली  वायुयानों  ने  संयुक्त  अरब  गणराज्य  तथा  सीरिया  के

 क्षेत्रों  पर  आदमी  किया  ।

 मैं  कठोर  दाऊद  नहीं  प्रयोग  करना  चाहती  परन्तु  जो  सूचना  मिली  है  उसके  आधार  पर

 यह  कहा  जा  सकता  है  कि  इसमें  कुछ  सन्देह  नहीं  है  कि  इसराइल  ने  इस  सदस्य भगड़े  को  पूरी

 लड़ाई में  परिवहन  कर  दिया है  ।

 ससार  को  पश्चिमी  afar  में  एक  भयानक  लड़ाई  का  सामना करना  पड़  रहा  है

 जहां  इसराइल  तथा  अरब  सेना  एक  दूसरे  के  विरुद्ध  हैं  और  यदि  यह  लड़ाई  रोकी  नहीं  गई  तो

 एक  बड़ी  लड़ाई  बन  जायेगी  ।  हमारे  अपने  राष्ट्रीय हित  भी  पश्चिमी  एशिया  की  मजबूती  से

 सम्बन्धित है  ।  हमारा सबका  कर्तव्य  है  कि  इस  खतरनाक  स्थिति  में  शान्ति  स्थापित
 को  जाये  ।

 सुरक्षा  परिषद  में  हमारा  यह  पूरा  प्रयत्न  हो  रहा है  कि  सब  सद्यास्त्र सेना  4  जून  के

 स्थानों पर  आ  जावें ।

 सदस्यों  ने  इसराइली  तोपखाने  द्वारा  अकारण  गाजा  स्थित  संयुक्त  राष्ट्र  आपात  सेना  के

 भारतीय  सैनिकों  की  मृत्यु  के  समाचार  पढ़े  होंगे  ।  यह  आक्रमण  जान  किया  गया  तथा

 बिना  उत्त  जना  के  किया  क्योंकि  हमारे  दल  पर  संयुक्त  राष्ट्र  संघ  के  निर्यात थे  ।

 इस  सम्बन्ध  में  मैंने  संयुक्त  राष्ट्र  संघ  के  महासचिव  को  एक  पत्र  भेजा  है  जिसमें  इन

 घटनाओं पर  अपना  दुःख  तथा  रोष  प्रकट  कियाਂ  है  और  कहा  है  कि  हमारे  सैनिकों  की  सुरक्षा

 तथा  लड़ाई  क्षेत्र  से  शीघ्र  निकालने के  बारे  में  कारगर  कदम  उठाये  जायें  |

 सरकार  इन  पांच  सिपाहियों  के  परिवारों  को  पर्याप्त  मात्रा  में  मुआवजा  देगी  जिन्होंने  वहां

 अपना  जीवन  बलिदान  किया  ।  यह  wea  उससे कम  नहीं  होगी  जो  उनके  परिवारों  को

 उस  समय  मिलती  यदि  यह  युद्ध  में  मारे  जाते  ।  इसी  बीच  मैं  प्रत्येक  परिवार  को

 5000  रु०  तात्कालिक  सहायता  के  रूप  में  प्रधान  मन्त्री के  राष्ट्रीय  सहायता  निधि  से  भेज

 रही हूं

 as  विश्वास  है  कि  यह  सदन  इन  शान्ति  के  सिपाहियों  पर  जो  आदमी  किये  गये  उसकी
 मत् सेना '  करेगा  ।  महासचिव ने  इसराइल  सरकार  से  कड़ा  विरोध  fear  सारे  सदन
 की  ओर  से  मैं  इन  दुःखी  परिवारों  को  सदन  की  ओर  से  सहानुभूति  के  संदेदा  भेजना  चाहती  हूँ
 कि  उन  बहादुरों  ने  तथा  शान्ति  के  लिए  अपना  जीवन  बलिदान  दिया  ।

 eft  सुरेन्द्रनाथ  द्विवेदी  :  हमें दो  मिनट  के  लिए  अपनी  श्रद्धांजली देने  के

 लिए  खड़े  हो  जाना  चाहिए  ।

 महोदय  :
 यदि  सदन  चाहता  है  तो  दम  खड़े  हो  जायेंगे  ।
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 पश्चात  सदस्य  थोड़ी  देर  के  लिए  ata  खड़े
 (The  members  then  stood  in  Silenne  for  a  short  while)

 meat  सहोदय  :  मेरा  सुभाव  यह  फि  बहुत  से  सदस्यों  की  बजाय  प्रत्येक  दल  से  एफ

 एक  सदस्य ही  बोले ं|

 at  रंगा  :  हमें इन  पाँच  जवानों  की  मृत्यु  का  दुःख  बह

 अपनी  इच्छा  से  नहीं  थे  बल्कि  वे  शान्ति  स्थापना  का  कार्य कर  रहे  थे  ।  वहां  che
 मे  लिए

 एक  और  दु:ख  की  घटना  हो  रही  है  ।  ऐसे  मामले  में  हम  चाहत ेहैं  कि  सरकार ऐसा  कार्य

 करेगी  जिससे  सारे  राष्ट्र  की  भावना  प्रतिबिम्बित  हों  ।  परन्तु  दुःख  से  कहना  पड़ता  है  कि  बह
 संतोषजनक नहीं  अपना  रहे  ।  इसके  बारे  में  सरकार  को  इस  सदन  में  हमने  चेतावनी  भी

 दे  दी  थी  ।  कल  हमने.प्रघान मंत्री  को  एक  पत्र  भी  लिखा है  और  सुभाव दिया  है  कि  कम  से

 कम  अब  तो  ag  सरकार  को  परामर्श  दे  कि  एक  रचनात्मक  रिया  अपनाये  |

 श्री  मु०  पु  सलीस  )  मेरा  व्यवस्था को  प्रश्न  है  ।  प्रधान  मंत्री  नियम

 संख्या  197  के  अन्तगंत  वक्तव्य  दिया है  तथा  उस  पर  चर्चा  नहीं  हो  सकती  |

 ग्रघ्यक्ष  महोदय  यह  चर्चा महीं  है  ।  स्पष्टीकरण हो  रहा  है  और  इस  सदन  में
 इस  प्रकार  के  स्पष्टीकरण  की  प्रथा  है  i  इसलिए  कोई  व्यवस्था  का  प्रश्न  नहीं  उठता  |

 श्री  महोदय  प्रधान  मंत्री  ने  ठीक  ही  कहा  है  वहां  शीघ्र  युद्धविराम  होना  चाहिए

 तथा  संयुक्त  राष्ट्र संघ  में  अपने  प्रतिनिधि  से  कहा है  कि  वह  इसका  प्रयत्न करे  ।  फिर  क्या

 कारण  है  कि  इसके  लिए  किसी  को  दोषी  ठहरा  रहे  हैं
 ?

 आज  प्रातः  बताया  fe  उनके

 पास  सूचना  है  परन्तु  जब  हमने  उसके  बारे  में  पुछा  तो  बताया  वह  समाचार पत्रों  में
 आ  गई  है  ।  अब  हम  भी  दूसरों  के  साथ  मिल  ay  हैं  ।  हमें  शान्ति  के  लिए  प्रबल  करना

 चाहिए  क्योंकि  हमारे  देश  के  लिए  अनाज  भी  उसी  रास्ते  से  आ  रहा  है  और  लड़ाई  के  कारण

 उसमें देर  हो  गई  है  ।  इसलिए  सरकार  यदि  वास्तव  में  तटस्थ  रहना  चाहती  है  तो  फिर  किसी
 की  हिमायती  नहीं  करनी  चाहिए  ।

 of  having  a  national  policy  on  the  question  of  West  Asia.  I  want  to  makeit  clear  that  we
 Shri.  A.B.  Vajpayee  (Balrampur)  Sir,  the  Prime  Minister  has  lost  the  opportunity

 want  to  be  friends  with  Arab  countries.

 at थी  नाथ  पाई  महोदय  जब  भी  प्रधान  मंत्री  कोई  वक्तव्य  देती

 विरोधी पक्ष  के  नेताओं  को  न  कवल  स्पष्टीकरण  के  बारे में  set  पूछने  का  अवसर  दिया

 जाता  है  बल्कि  अपने  विचार  प्रकट  करने  का  भी  ।  में  उस  ओर  के  सदस्यों  से  प्रार्थना | उ
 कि  ag  बे  सबरी  न  दिखाये  भर  व्यवधान  न  करे  ।  यह  एक  खतरनाक  कार्य  है

 झच्यक्ष  गत  पांच  दिन  से  उसके  बारे  में  अविलम्बनीय लोक  महत्व  के

 नोटिस
 मेरे  पास  भा  रहे  हैं  तथा  सारे  देश  की  इसमें  रुचि  है

 ।
 इसलिए  यदि  कुछ  सर्वस्य  इसमें

 कुछ  कहना  चाहते  हैं  तो  बेसबरी  नहीं  दिखानी  चाहिए  ।  यह  एक  महत्वपूर्ण  विषय  है  ।  दलों के
 नेताओं

 को  भी  अपनी  बात  कहने  में  अधिक  समय  नही दी  लेना  चाहिए  ।
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 16  ज्येष्ठ  1889
 —

 परिचय  एशिया  की  स्थिति  के  बारे
 री

 Shri  Atal  Bibari  Vajpayee  (Balrampur) :  My  party  wants  friendship  with  the
 Arab  nations  but  not  on  the  condition  of  of  the  Israel  State.  ॥ | ढ  they  insist
 on  the  destruction  of  Israel  we  cannot  accept  their  friendship,

 The  hon.  Prime  Minister  should  have  made  it  clear  in  the  House  that  India  will
 not  be  a  parly  in  any  efforts  made  to  erase  Israel  from  the  map  of  the  world  and  anybody
 who  will  attemp  it  will  lose  our  sympathy.  There  are  some  countries  among  the  Arabs,
 who  are  the  instigator  of  the  imperialist  powers  openly  support  Pakistan  during  the  Indo-
 Pak  conflict.  I  would,  therefore  say  that  we  should  formulate  our  foreign  policy  keeping
 ip  view  all  this  and  also  the  help  and  support  given  to  us  by  the  United  Arab  Republic
 at  the  time  of  Indo-Pak  conflict.  The  help  and  support  was  not  so  as  was  expected.

 Whereas  in  the  United  Nations  we  have  adopted  a  moderate  approach  here  in
 New  Delhi  we  have  acted  ina  hurry  in  branding  the  Israel  as  an  agressor.  1  would
 request  the  hon.  Prime  Minister  to  place  the  relative  data,  information  and  -its  source
 on  the  Table  of  the  House.

 I  would  also  like  to  know  who  is  responsible  for  the  death  of  our  Jawans  posted  in
 the  Gaza  strip.  Why  they  were  not  evacuated  earlier?  Woether  the  arrangements  are

 being  made  for  eviction  of  the  armymen  who  are  still  there.

 थी  श्र  बा ज्या सन  :  हम  मी  उम  भारतीय  सिपाहियों  के  प्रति  श्यृद्धांजलि

 अपील  करते  हैं  जिन्होंने  शान्ति  के  लिए  विदेशी  भूमि  में  अपने  जीवन  का  बलिदान  दिया  है  ।

 ऐसे  गम्भीर  संकट में  प्रधान  मंत्री  को  यथासम्भव  सभा  को  सहमति  प्रात  करनी  चाहिये

 ताकि  इस  बारे  में  हमारी  नीति  में  कोई दो  मत  न हों  ।  हमें  सामान्य  दृष्टिकोण भ्र पना ना

 चाहिए  ।  इस  बारे  में  भी  हमें  गुटों  से  अलग  रहने  की  नीति पर  चलना  चाहिए  था  ।

 इसी  नीति  पर  हम  एक  लम्बी  अवधि  से  चल  रह ेहैं  और  यह  शान्ति  बनाये  रखने  में  सहायक

 सिद्ध हुई  है  ।

 इस  समय जब  कि  पश्चिमी  एशिया  में  युद्ध  भड़क  उठा  है  और  इसके  अन्य  भागों  तक

 फैलने का  भय  है  हमें  अपने  राष्ट्र  की  ओर  से  सावधानी  से  काम  लेकर
 कोई

 वक्तव्य  देना  चाहिए
 था  fata  नीति  में  सावधानीपूर्ण  दृष्टिकोण  अत्यावश्यक  है  ।  अतः  प्रधान  मंत्री

 को  कोई

 armed  देने  से  पूर्व  किसी  अधिक  अच्छे  अवसर  की  प्रतीक्षा  करनी  चाहिए
 थी  ।

 श्री ०  go  डांगे  (  बम्बई-मध्य दक्षिण  )  :.  यह  बिल्कुल  स्पष्ट  है  कि  हमारे  पांच

 सिपाही  जिनको  श्यृद्धांजलि देने  के  हेतु  हम  खड़े हुए
 इजराइल  के  भाषण  से  ही  मारे

 गये  हैं  ।

 अरब  लोगों  के  स्वतन्त्रता  अन्दोलन  में  गड़बड़  करने  के  लिए  तथा  अमरीकन

 साश्राज्यवादियों  इशारे  पर  इजरायल  बनाया  गया  है  ।
 पश्चिमी  जमनी  इजरायल

 को
 हथियारों  से  लैंस कर  रहा  है  जब  fe  हिटलर  के  हाथों  यहूदियों

 को  बहुत दुख  उठाना

 पड़ा  था  ।

 fe  भारत  साम्राज्यवाद  में  न  होकर  गुटों  से  अलग  रहने  की  नीति  पर
 aay  ह  ०  थ  हए  थी  =a  द ष्  अन्य रहना  चाहता  है  तो  की  UM  a  विरोधी  दोषियों  का  समर्थन  करना  चाहिए
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 ष्  वर्तमान  मामले  में  इजरायल  नेतृत्व  के  विरुद्ध  अरब  लोगों  का  साथ  देना  चाहिए  |

 सरकार  को  युद्ध-विराम  कराने  तथा  युद्ध  को  फैलाने  से  रोकने के  लिए  प्रयत्त  करने  चाहिए  ।

 हम  चाहते  हैं  कि  सरकार  अरबों  के  समर्थन  की  नीति  पर  अग्रसर रहे  और  इसी  कारण  हम

 सरकार  की  नीति  का  समान  करते  हैं  ।

 Dr.  Ram  Manohar  Lohia  (Kannauj)  The  Government  is  pursuing  two  different
 policies  one  in  the  U.N.O  and  other  in  Delhi  as  regards  the  crisis  of  the  West  Asia  is
 concerned  I  have  every  appreciation  for  the  work  done  in  the  Security  Council  by  the
 Indian  representative.  The  Government  should  adopt  a  positive  policy  of  self  respect
 whereby  the  countries  partitioned  by  the  imperialists  could  be  united.  Here  I  would  say
 that  Russians  have  the  as  much  hand in  the  creation  of  the  Israel  as  the  Britishers  and  the

 hand,  Not  only  Israel  but  Jordon,  Iraq  and  Saudi  Arabia  are  all  the  creations  of
 the  imperialists.

 I  would The  Pope  has  appealed  that  the  jereusalam  may  be  declared  an  open  city
 say  that  it  would  be  better  if  the  overoment  of  India  expresses  its  wrllingness  in  their
 favour

 We  should  not  brand  any  body  aggressor.  Efforts  should  be  made  to  bring  cease-fire
 in  this  region

 श्री  रामसती  साम्राज्यवादी  शक्तियां  अपने  तेल  के  हितो ंके  कारण  ही

 इजरायल  और  areal को  लड़ाती  रहती हैं  ।  यही  कारण है  कि  वह  इनमें  सुलह  नहीं  होने
 रेते

 ।  आजकल  अरब  में  साम्राज्यवादियों के  विरुद्ध  लहर  उठ  रही  इस  लहर  को

 जागरूक  करने  में  राष्ट्रपति  नासिर  सब  से  art  हैं  ।  सान्नाज्यवादियों को  भय  है  कि  यदि अब

 नहीं  तो  भविष्य  में  किसी  समय  उनके  तेल  सम्बन्धी  खतरे  में  पड़  सकते हैं  ।

 जिसमें  संयुक्त  अरब  गणराज्य के  उपराष्ट्रपति तथा  मंत्री  अमरीका में  बातचीत  करने

 के  लिए  जा  रहे  थे  समय  आदमी ge  हो  गया  ।  युद्ध के  आरम्भ  होने  से  कुछ
 दिन

 qa  ही  अमरीका  तथा  ब्रिटेन ने  अकाबा  खाड़ी को  खोलने  पर  जोर  दिया  ari  उसी  समय

 इस  छोटे  से  देश  ने  संयुक्त  अरब  गणराज्य  पर  आदमी कर  दिया  ।  इससे  स्पष्ट है  कि  उसके

 पीछे  किसी
 का

 हाथ  था  ।  इसलिए  अरबों की  सहायता  करनी  चाहिए  मैं  प्रसन्न  हूं
 कि

 सरकार  मे  यही  नीति  अपनाई  है  ।

 मैं  अपने  दल  के  विचार  व्यक्त  करने के  लिए श्री  सुरेन्द्रनाथ  द्विवेदी  :

 नहीं  बल्कि  एक  ऐसे  देश  जिसने  सदा  देश के  अन्दर  तथा  बाहर  शान्ति के  लिए  काय  किया

 है  के  नागरिक  के  नाते  कुछ  कहने  के  लिए  खड़ा  हुआ  हूँ
 ।

 हम
 सब

 की  संसार  के  इस  क्षेत्र  मे
 दिलचस्पी  है  क्योंकि  यदि  यह  संघर्ष  लम्बी  अवधि  के  लिए  जारी  रहता  है  तो  हमारी

 व्यवस्था  पर  बुरा  प्रभाव  पड़ेगा  ।  हमें  सब  प्रथम  अपने  देश  के  हितों  को  ध्यान  में  रखना

 चाहिए  ।  इसलिए  हमें  किसी  दल  का  पक्ष  न
 लेकर

 यथासम्भव  शान्ति  स्थापित  कराने  के

 लिए  प्रयत्न  करने  ।

 ait  श्री  नाम  मुल्ला
 यह  सच  है

 कि  स्वेप्रथम  हमें  शान्ति  स्थापित  करने
 के

 लिए  ही  प्रयत्न  करने  चाहिए  परन्तु  उसी  समय  हमें  यह  भी  ,  देखना  है  कि  किस  दल
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 जन

 1967
 परिचय  एशिया  की  स्थिति  के  बारे  में  वक्तव्य i

 दावा  कितना  उचित  है
 ।

 इस
 संसार

 में  हम  पड़ोसियों की  तरह  रहते  हूं  इसलिए जो  कुछ

 हो  रहा  है  उस  बारे  में  हमें  अपनी  ate  नहीं  समुद  लेनी  चाहिए  ।

 पाकिस्तान-विरोधी धारणा  के  कारण  ही  कुछ  लोग  इस  संकल्प  का  विरोघ कर  रहे  हैं

 यदि  हम  इस  बात  की  अनुमति  देते  हैं  तो  मुझे डर  है  कि  चीन  के  विरुद्ध  हमें  फारमोसा को
 भी  समान  देना  पड़ेगा  ।  इसलिए  इसकी  अनुमति  नहीं  दी  जानी  चाहिए  ।

 Shri  Prakash  Vir  Shastri  (Hapur)  At  this  Juncture,  the  Prime  Minister  should
 have  used  restraint  in  her  speech.  She  was  expected  to  work  for  peace  in  the

 present  circumstances  but,  unfortunately,  her  speech  has  been  quite  differently  .  Only  time
 will  tell  the  price  India  will  have  to  pay  for  the  same

 India  does  not  have  diplomatic  relations  with  Israel  In  these  circumstances,  how
 can  Government  of  India  blame  her  for  having  accelerated  the  war  I  would  like  to  know
 whether  those,  who  thereatened  to  wipe  out  Israel  from  the  map  within  four  days,  are  not

 responsible  for  accelerating  the  war  The  Government  of  India  wants  Israel  to  go  back  to
 Jute  4  position  but  what  about  the  blockade  of  gulf  of  Agba,  which  is  the  real  cause  of  war
 The  Prime  Minister  should  explain  her  stand  on  this  matter

 कमी  मुहम्मद  इस्माइल  (  मंजेरी  )  agar  सदन  कीमती  भी  गुट  में  शामिल  न  होने  की

 नीति  के  पक्ष  में  है  परन्तु  उसका  अथ  यह  है  कि  हम  किसी  विधय  के  गुणावगुण ों  के  आधार  पर

 उस  बारे  में  निर्णय  करने में  स्वतन्त्र हैं  ।  इसी  बात  को  ध्यान  में  रखते  हुए  भारत  सरकार

 wa  निष्कर्ष  पर  पहुँची  है  कि  इसके  लिए  एक  पक्ष  जिम्मेदार  मेरे  विचार  में  हमारी  सरकार

 ने  ठीक  ही  किया  है  ।

 हमें  अपने  उन  वीरों  की  मृत्यु  पर  खेद  है  जो  शान्ति  स्थापित  करने  के  लिए  वहां  गये  और
 जिनकी  मृत्यु  होगई  ।  इस  मामले  में  केवल  विरोध  करना  ही  पर्याप्त  नहीं  है  ।  इस  मामले  को  हमें

 स्वतन्त्र  तथा  साहसी  देशों  की  भांति  उठाना  चाहिये  ।

 घी  इन्द्रजीत  गुप्त  (  अलीपुर  )  प्रधान  मन्त्री  के  उत्तर  देने  से  पहले  मैं  सभा  को  एक

 महत्वपूर्ण सुचना  देना  चाहता  हूँ  ।

 झप्यक्ष  महोदय  जी  प्रधान  मन्त्री  को  भी  सभी  बातों  की  जानकारी  है  ।

 थ्री  इन्दजीत  गुप्त  :  अभी  एक  घण्टा  पहले  समाचार  मिला  है  कि

 धन्य  महोदय  :.  यह  कार्यवाही  में  शामिल  नहीं  किया  जायेगा

 सी  इन्द्रजीत  गुप्त  ai

 जो०  Ato  कृपलानी  मैं  केवल यह  कहना  चाहता  हूं  हमारे  पास  इस

 बात  के  पर्याप्त  प्रमाण  नहीं  हैं  कि  हम  इस  समय  किसी  को  दोष  दे  सके  ।

 श्रीमती  इन्दिरा  गांधी :  मुझे  यह  जानकर  प्रसन्नता  हुई  है  कि  सभी  सदस्यों  ने  राष्ट्रसंघ

 में  हमारे  द्वारा  अपनाये  गये  पक्ष  समर्थन किया  है  ।  ah  विश्वास है  कि  यदि  ag  प्रस्ताव

 ि
 स्वीकृत  हो  जाये  तो  इससे  उस  क्षेत्र  में  श्ञान्ति  की  स्थापना  में  बहुत  सहायता

 मिलेगी
 ।

 चबप्काय वाही  के  वृतान्त  में  सम्मिलित  नहीं  किया  गया  |

 Not  recorded
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 कुछ  सदस्यो ंने  यह  कहा है  कि  हमें इस  face में  अधिक  सावधान  अपनाना

 चाहिए  ।  भारत॑ की  स्वतन्त्रता  को  लगभग  20  व  हो  चुके  है  ।  हमने  सावधान  रहकर  विश्व
 पर  कोई  प्रभाव  नहीं  डाला  हैं  ।  न्याय  तथा  शान्ति के  सम्बन्ध  में दृढ़  रवैया  अपना  कर  हमने

 विश्व  पर  अं पता  प्रभाव  डाला  है  ।  गुटों  से  अलग  रहने  की  नीति  का  अभिप्राय  ag  नद्दी है  कि

 हमें  तटस्थ  रहना  चाहिये  ।  कोई  विचारशील व्यक्ति  घटनाओं  को  देखकर  निस् प्रभावित नहीं  रह

 सकता  |

 श्री  प्रकाशा वीर  शास्त्री  ने  पूछा  है
 कि

 कया  अकाबा  की  खाड़ी  में  संयुक्त  अरब  गणराज्य  की
 कार्य ही  ही  युद्ध  का  कारण है  ।  मैं  नंबरों  सनकती  कि  इस  प्रश्न  में  पड़ते  से  कोई  लाभ  होगा  ।

 an  जिस  विदेश नीति  अनुसरण  कर  रहे  हैं  वह  उस  नीति  का  अ  ग  है  जिसका  राष्ट्र ने

 पिछले  ay  अनुसरण किया  है  ।.  राष्ट्र  ने  भारत  सरकार  की  नीति  का  पुरा  समर्थन  किया  है  |

 श्री  समर  गुह  :  यंह  नीति  राष्ट्र  के  हित  में  नहीं  है  ।

 श्रीमती  इन्दिरा  गांघी  जहाँ  भारत में  अनाज  लाने  का  सम्बन्ध  स्टेज  नहर

 बन्द  होने से  विलम्ब  कठिनाई  होगी  ।  परन्तु  इससे  चावल  के  सम्भरण  पर  बहुत  अधिक
 प्रभाव  नहीं  पड़ेगा  ।  मैं  नहीं  समझती  कि  इसके  परिणाम  गम्भीर  होंगे  ।  संयुक्त  अरब  गणराज्य

 तथा  स्पेन  से  कुछ  मात्रा  लानी  बकाया  है
 ।

 इसमें  विलम्ब  हो  क्योंकि  स्पेन  के  जहाजों

 को
 विशेषतया  उत्तम  आशा  अन्तरीप  से  घूमकर  आना  पड़ता  है  ।  गेहूँ  तथा  मक्के  पर  भी प्रभाव

 पडेगा  ।

 इसराइल की  तबाही  का  उल्लेख  किया  गया  है  यह  कहने में  कोई  ह्चिकिचाहद

 नहीं  है  कि  हम  किसी  राष्ट्र  के  विनाश  के  पक्ष  में  नहीं  हैं  ।

 Dr.  Ram  Manohar  Lohia  Excepting  our  own  nation.

 कीमतों  इन्दिरा  गांधी  हमारे  देश  पर  हुए  भास्कर  के  समय  संयुक्त  अरब  गणराज्य

 के  रवैये  का  उल्लेख  किया  गया  हैं  ।  चीन  के  आक्रमण  के  दौरान  संयुक्त  अरब  गणराज्य  कौ

 राष्ट्रपति  परिषद  ने  एक  सार्वजनिक  वक्तव्य  दिया  था  fat  युद्ध  विराम  का  प्रस्ताव  किया  गया

 था  और  att  सेना  के  सितम्बर वाली  स्थिति  में  वापिस  जाने  की  बात  कही  गई

 (  भन्तर्बाधायें  )

 क  के  क  के  ह  के  क  क  के  के  को  के

 श्री  जी०  मी०  कृपलानी  प्रधान  मन्त्री  राष्ट्र  के  हृ ष्टि कोश  को  व्यक्त  महीं  कर  रही

 )

 प्रत्यक्ष  महोदय  इससे  इस  गम्भीर  मामले  पर  विचार  ठीक  प्रकार  नहीं  ही  सकेगा  ।

 Shri  Bhogendra  Jha
 (Jainagar)

 :  The  position  regarding  CIA’s  part  in  the  elections

 should  b:  clarified,

 Shri  M.11.S  ndhi  (New  Delhi)  Why  the  question  of  CIA  is  being  brought  whee
 such  an  important  matter  15  being  discussed  here
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 16:  1889  (a*) )  पश्चिमी  एशिया  की  स्थिति बारे  में

 श्री वती  -  गाँधी  संघ  तथा  भा  लेने  वाले सात  .  देशों मैं

 समझाते-के  अनुसार  गाजा  में  तैनात किये  गये  भारतीय  की  का

 दायित्व  संयुक्त  पर
 ।

 महासचिव  के  साथ यह  हु  था  वहाँ  से  हटाये गये

 सैनिकों  को  वापिस  लाने  के  लिए  एक  विमान  8  को  भेजा  ।
 भारत  अपने  सैनिकों

 को  पहले ही  वापिस  बुलाने  कें  लिए  उत्सुक था  परन्तु  संयुक्त  राष्ट्रसंघ  ने  उन्हें  विमान  द्वारा

 वापिस  बुलाने  में  सहमत  होने  में  असमर्थता  व्यक्त  की  ।  मैंने  एक,बार  महासचिव  को

 भेजे  गये  अपने  संदेश  में  भारतीय  सैनिकों  को  युद्ध  क्षेत्र  से  दूर  हटाने  का  अनुरोध  किया  यदि

 वे  भारत  में  नदीं  आ  सकते  हैं  तो  उन्हें  युद्ध  क्षेत्र  से  यथाराम्मब  शीघ्र  हटाया  जा  सकता  \

 a  भार  है  कि  हम  अपना  प्रस्ताव  राष्ट्रसंघ  द्वारा  पारित  कराने  में  फूल  होंगे  ।

 हम  किसी भी  ऐसे  प्रयत्न का  ada  करेंगे  जिससे युद्ध  बन्द  सके  कौर  कान्ती  स्थापित

 हो  सके

 सामान्य  आय  व्यय  1967-68  सामान्य

 GENERAL  BUDGET  1967-68  -  GENNRAL  DISCUSSION

 उपाध्यक्ष  महोदय  पीठासीन  हुए
 Mr.  Deputy  Speakerin  the  Chatr

 शी ०  जब  डॉगी  मैं  सरकार से  एक  बार  फिर  इस  बात  का  करूगा कि

 उसे  कम  से  कम  काफी  तथा  जूतों  पर  उत्पादन  पुलक  नहीं  लगाना  चाहिये  ।  पैट्रोल

 उत्पादन YOR  लगाने  का  कारण  मी  समय  में  नहीं  ।

 एकाधिकार ों  विशेषतया  उपभोक्ता  संतुलनों  के  क्षेत्र  नियंत्रण  होना  चाहिए  भोर

 अन्त  में  एकाधिकार समात  कर  दिये  जाने  चाहिये  ।  जब  तक  मुख्य  मुख्य  उपभोक्ता  वस्तुभ्नों पर

 राज्य  का  नियन्त्रण  नहीं  होता  अथवा  उन्हें  अपने  हाथ  में  नहीं  ले  तब  तक  मूल्यों वे के

 मामले में  कोई  राहत  नहीं  मिलेगी  ।  उदाहरण के  लिए  जब  तक  चीनी  पर  एकाधिकार

 समाप्त नहीं  होता  और  सरकार  चीनी  मिलों को  अपने  हाथ  में  नहीं  ले  लेती  तब  तक  चीनी

 मिलों  गन्ने के  कृषकों  में  तथा  उपभोक्ताओं  में  गड़े  बने  रहेंगे  ।  मेरा  gare  है  कि  कपड़ा

 उद्योग  का  राष्टीय करण  किया  जावे  |

 जिस  प्रकार  की  वस्तुओं  का  आयात  हो  रहा  वह
 वह  बन्द  होना  चाहिए

 ।  आयात  की

 वस्तुओं  के  लिए  स्थानापन्न  वस्तुओं  को  प्राथमिकता  fact  चाहिए  न  कि  वर्तमान  कारखानों में

 उत्पादन  बढ़ाने  के  लिए  आयात  में  ढील  दी  जाये  ।  मुख्य  मुख्य  वस्तुओं  के  आयात-निर्यात

 व्यापार  पर  नियंत्रण  बड़ाना  चाहिए  और  व्यापारियों  को  इत  क्षेत्र  से  निकाल  दिया  जाना  चाहिये

 क्योंकि वे  अब  भी  अधिक  बीजक  बनाने
 तथा  अन्य  क़दा चारों  में  लगे  हुए

 I

 विदेशी  पूजी  विशेषतया  अमरीकी पूजी  से  क्या  लाभ  हुआ  as  बारे  में  समी

 होटल  उद्योग  अथवा  अन्य  उद्योगों  को  जो  रियायतें दी  जा  रही  उनसे कोई  लाभ

 नहीं  होने  वाला  है  ।
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 जब  तक  कृषकों  को  आंत्म-निभंर  नहीं  बनाया  जाता  और  जब  तक  उसे  बड़े  भरूमिस्वामियों

 के  ape  से  नहीं  छुड़ाया  तब  तक  कृषि  को  कोई  प्रोत्साहन  नहीं  मिल  सकता  और  कृषक

 उपज  में  वृद्धि के  लिये  उतना  अ  श  नहीं  डालेगा  जितना  कि  उसे  डालना  चाहिए
 ।

 जब
 तक

 ऐसा  नहीं  किया  जावेगा
 तब  तक

 खाद्य  तथा  कृषि  की  समस्या  हल  नहीं  होगी  ।

 जमींदारी  उन्मूलन  का  लाभ  किसानों  या  काइतकारों  को  नहीं  मिला  क्योंकि  अधिकतर

 काश्तकारों से  भूमि  जमींदारों  ने  छीन  ली  थी  ।  जब  तक  भूमि  सम्बन्धी  सुधार  नहीं
 किये

 जायेंगे तब  तक  खाद्य  समस्या  भी  ज्यों  की  त्यों  बती  रहेगी ।

 सरकारी  कर्मचा  रियों  को  ears  काम  भ्रष्ठाचार  या  रिश्वत  पर  उपदेश  देने  से

 कोई  लाभ  नहीं  बल्कि  शासन  तन्त्र  में  जो  अवांछनीय  तत्व  उन्हें  हटाकर  ऊचे  स्तर  पर

 अच्छे  लोगों  को  काम  करने  का  अवसर  देने  से  प्रशासन  में  दक्षता पु वंक और  ईमानदारी से  काम

 करने  की  समस्या  स्वयं  ही  सुलभ  जायेगी  |

 एक  अन्य  बात  जिस  पर  मैं  बल  चाहता  हूँ  कि  लोकतन्त्रात्मक  संरचना  में  और

 समाजवाद  की  छाया  में  किसी  भी  व्यक्ति  को  विशेष  सामाजिक  विशेषाधिकार  और

 गांधी  दर्जा  देना  उचित  नहीं  है  ।  इसके  विपरीत  समाजवादी  समाज  का  अनुसरण  करने

 वाले  भारत  में  भू तपु वं  राजा  और  महाराजाओ को  सरकार  द्वारा  विशेषाधिकार  विशेष  दर्जा  और

 निजी  थैलियां  आदि  विशेष  सुविधायें  दी  जा  रही हैं  ।  वे  अपनी  स्थिति  का  अनुचित

 लाभ  उठाते  हैं
 ।

 मेरा  निवेदन है  कि  भूतपूर्व नरेशों  को  दिये  जाने  वाले
 विशेषाधिकार

 और
 निजी  की  समाप्त  की  जानी  जिससे  वे  सामान्य  नागरिक  की  श्रेणी

 मेंभी  जायें

 जहां
 तक

 सरकारी  खर्च  कम  करने  का  सवाल  मैं  यह  सुभाव देता हूं कि देता  हूं  कि  area  सेवक

 समाज  जैसी  बेकार  तथा  कल्पित  संस्थाओं  को  सरकार की  आकर से  अनुदान न  दिया

 जाये
 ।

 इससे  लगभग  10  से  15  करोड़  रुपये  तक  की  बचत  होगी  ।  साथ ही  मैं  यह  चाहता हैं
 कि  हमारी  आधिक  नीति  विदेशी  प्रभाव  से  प्रभावित  न  हो  ।  केन्द्रीय  कांग्रेसी  सरकार  की  इस

 नीति  का  भी  मैं  विरोध  करता हूँ  कि  गैर  कांग्रेसी  लोकतन्त्रीय  सरकारों  का  आधिक  रूप  से  गला
 घोटा

 जाये
 ।

 यदि  उन्हें  आधिक  सहायता  न  दी  जायेगी  या  उनकी  नीतियों के  क्रियान्वयन  में

 केन्द्र  बाघक  होगा  तो  वे  सरकार  असफल  हो  जायेंगी  |  केन्द्र  सरकार  की  शायद  यही  नशा  है  ।

 परन्तु  इससे  न  केवल  गैर  कांग्रेसी  राज्य  सरकारें  घराशायी  होंगी  बल्कि  केन्द्रीय  सरकार  का

 महल  भी  ढह  जायेगा  ।  अतः  मैं  केन्द्र  से  अपील  करता  हूँ  कि  चह  राज्यों  को  यथोचित  आर्थिक

 सहायता  जिससे  राज्य  सरकारें  अपने  कर्मचारियों का  मंहगाई  भत्ता  बढ़ा  भू  राजस्व

 समाप्त  कर  सके  ओर  सिंचाई  आदि  की  अन्य  योजनाओं  को  पूरा  कर  सकें
 ।

 यदि  मध्य  एशिया  में  युद्ध  जारी  रहता  है  तो  केन्द्र  को  अपना  बजट  दुबारा  तैयार  करना

 होगा
 ।  परन्तु ऐसा  करना  वर्तमान  सरकार के  ag  की  बात  नहीं  है  यह  कार्य  भी  एक  मई

 सरकार  ही
 कर  सकती  है  ।  यदि  देश  को  हर  प्रकार  से  मजबूत  बनाना  है  तो  सरकार को

 आत्म
 निर्भर

 होना  पड़ेगा
 और  आत्म  सम्मान  के  मूल्य  को  area  होगा  उसे  साम्राज्यवाद  विरोधी

 नीति  अपनानी  होगी  ।
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 साॉमास्थि  चर्चा-जारी

 भी
 यह  बात

 वास्तव
 में  सस्य  हैं  कि  मेनेजर

 और  कार्यकारी

 अधिकारी  के  स्तर  के  कर्मचारियों  के  वेतन  को  सम्बन्ध  उत्पादन  से  होना

 परन्तु साथ  ही  श्रमिकों  पर भी  यही  नियम  लागू  होना  चाहिये  ।  आजकल

 श्रमिकों  को  उनके  अधिकारों  का  तो  बराबर  ज्ञान  करांया  जाती  है  परन्तु  उनके  कस  बायें  की

 ओर  उनका  घ्यान  नहीं  दिलया  जाता  ।  उत्पादन  को  घटनों  और  बढ़ना  श्रमिकों  की

 देशभक्ति  और  उनके  कठिन  परिणाम  पर  निभंर  होता है  |

 Shri  $  दी  Sharma  (Begusafai)  :  There  in  no  quorum  in  the  House

 उपाध्यक्ष  :  गणपूर्ति  के  लिए  घंटी  बजायी  जीप  ।  अंब  सभी  मैं  गणपूर्ति
 है

 wt  हंनुमन्तथ्थां  :  उत्पादन  तभी  बंद  गा  जबकि  श्रमिक  ay  पर  भी  यथोचित  ध्यान  दियां

 जायेगा  |  हमारा  उत्पादन  घटने  और  मृद्रास्फोतिं  बढ़ने  का  एक  मात्र  कारण  यह  कि  हमारे

 यही  कागजी  कार्यवाही  अधिक  होतीं  है  ।  अर्थव्यवस्था  को  an  बनाये  रखने  क  केवल  एक

 उपाय  है  और  वह  है  उत्पादन को  बढ़ाना  ।  उत्पादन  घटने को  एक  are  यह  है  कि

 श्रमिक  वर्ग  में  अनुशासनहीनता  स्वार्थीपन  की  भावना  घर  करे  गई  है  ।  यदि  श्रमिकों  को

 अधिक  अधिकार  और  सुविधाओं  की  बात  की  जाती  तो  उनसे  अधिक  से  अधिक  उत्पादन

 लेने की  बात  भी  की  जानीं  चाहियें  ।  wat  सभी  स्तरों  पर  मंजूरी  का  सम्बन्ध  उत्पादन  से

 जोड़  दिया  जायेगा  तो  आधिक  समस्याए  स्वत  ही  हल  हो  जायेंगी  ।  अब  हमें  मौलिक

 अधिकारों  की  बजाय  मौलिक  दत्त  क्यों  पर  अधिक  बदल  tat  चाहिये ।  मैं  किसी  भी  वर्ग  का

 पक्ष  नहीं  लेना  चाहता  |  मैं  चाहता  हुं  कि  उत्पादन में  अधिकाधिक  वृद्धि  हो  ।  हमारे देश  में

 एक  श्रमिक को  या  एक  कार्यालय के  चपरासी  की  भारते  में  प्रति  व्यक्ति  आय  से  अधिक

 मिलता  जबकि  कुछ  आदमी  ऐसे  भी  हैं  जिन्हें  इनसे
 भी  कम  मिलती  है  ।  मैं  तो  सामाजिक

 न्याय  में  विश्वास  रखता हूं  ।  में  यहं  भी  मानता हूं
 कि  मंजूरी  vat  वेतनों  का  सम्बन्ध

 राष्ट्रीय आय  से  होना  चाहिये  ।

 जहां तक  महंगाई wa  का  set  केन्द्रीय  सरकार  के  कर्मचारियों  की  अधिक

 वेतन  कौर  म  महंगाई  भत्ता  मिलता  जबकि  राज्य  सरकार  के
 कर्मचारियों

 को  कम  मिलता है  4
 सब  से  पहले  राज्य  सरकार  के  अराजपत्रित  कर्मचारियों  की  मदद  की  जानी  चाहिये  ।  सामाजिक

 न्याय  तो  यही  है  ।  यदि  वेतन  मानों  और  विभिन्‍न  आय-स्तरों  में
 विद्यमान  विषमता  समाप्त

 हो  जाये  तो  सामाजिक  न्याय की  स्थापना  हो
 जायेगी

 ।

 केवल  एकाधिकार  को  समाप्त  करने  से  ates  सं समस्या  हल  हो  जायेगी  मलय  कम

 हो  यह  बात  कुछ  हद  ठीक  है  ।
 पर्त

 बीमा  और  अनेक  सरकारी  उपक्रमों

 में  आज  सरकार  की  एकाधिकार  चल  रहा  है  ।  गर  सरकारी  एकाधिकार  समेत  सरकारी

 तेकाधिकार  स्थापित  करना  भी  हितकर  नहीं है  ।  इने  एकाधिकार वादी  सरकारी  उपक्रमों  के

 बत  जाने  से  मजूरी  ढांचा  बढ़ता  जा  रहा  है  ।  इनमें  परस्पर  प्रतियोगिता  नहीं

 इसलिये वे  उनकी  क्षमता  के  काम  नहीं  कर  क्षमता  उनमें  होती है  ।

 कारण  उनमें  उत्पादन  कम  होता  है  ।  ate
 ही

 कराया
 मैं  वृद्धि होती  जाती  है

 ।  अतः
 मेरा यह

 अनुरोध  है  कि  सरकारी  उपक्रमों  में  भी  परस्पर  प्रतियोगिता  होनी  ससे  उनमें  कार्य
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 बढ़ेगी
 ।  साथ  के  सम्बन्ध  में  मेरा  यह  मत  है  कि  खाद्य  प्री  दी  जाने  वाली  118  करोड़

 रुपये  की  राज्यों  को  जाने  वाली  सहायता  को  समाप्त  किया  जाना  चाहिये  जिससे  .  राज्यों

 की  जिम्मेदारी  बढ़  गी  और  कृषि  उत्पादन  बढ़  गा  |

 अध्यक्ष  महोदय  :  आप  अपना  वक्तव्य  कल  शुरू  कर  सकते  हैं  |

 इसके  sara  लोक  सभा  7  जून  1967117  vase  1889  फे  ग्यारह

 बजे  तक
 के

 लिए  स्थित  हुई  ।

 The  Lok  Sabha  then  a  djourncd  tiil  Eleven  of  the  Clock  on  Wednesday,  the  an
 June

 1967/Jyaistha  17,  1889  (Saka
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